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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  sac

 पुर्जों  पाकिस्तान  को  खाद्यान्न  का  सम् भरण

 श्री  rear  नी

 |  श्री  बंसल :

 |  श्री  भागवत  झा  प्रासाद
 :

 /

 भी
 बहादुर

 सिंह  : ध  द  oO.
 श्री  दी०  चे  फार्मा

 |  श्री  विश्वनाथ राय  :

 |  श्री  रास कृष्ण :
 ब०  द्०  पांड े:

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  वर्ष  के  सितम्बर  मास  में  पाकिस्तान  सरकार  ने  यह  प्रार्थना की  थी  कि  पूर्वी

 पाकिस्तान  के  लिये  ऋण  के  रूप  में  पर्याप्त  परिमाण  में  खाद्यान्न  दिया  जाये  ;

 क्या  प्रार्थना  स्वीकार कर  ली  गई  कौर

 उस  ऋण  की  aa  क्या  हैं

 खाद्य  उपमंत्री  मो ०  Fo  हां  |

 कौर  प्रार्थना  तो  ३०,०००  टन  चावलों के  लिये  परन्तु हम  केवल  २,०००  टन

 चावल  ही  बचा  कर  दे  सके  हैं  sad  चावल  ऋण  के  रूप  में  दे  दिये  गये  पाकिस्तान  सरकार  ने

 यह  बचन  दिया  है  कि  यह  ऋण  १९५६ के  प्रीत  तक  वापिस  कर  दिया  जायेगा  ।

 श्री  गिडवानी  :  क्या  वह  ऋण  नकदी  में  वापिस  मिलेगा  या  खाद्यान्न  के  रूप  में  ही  ।

 श्री  eto  हू  कृष्णप्पा
 :

 खाद्यान्न  के  रूप  में  बे  दिये  गये  चावल  के  लिये  चावल  ही
 वापिस  करेंगे  ।

 a

 मूल  भ्रंग्रेजी में  ।

 Yo?
 MILSD--1
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 श्री  गिडवानी  :  पाकिस्तान  हमारे  साथ  पहले  जैसा  व्यवहार  करता  पाया  उसे  ध्यान म  रखते

 हुए  क्या  सरकार  यह  विश्वास  करती  है  कि  पाकिस्तान  इस  ऋण  को  वापिस  करेगा  भी
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  अपनी-अपनी राय  का  मामला  है  ।  इसमें  कोई  जानकारी नहीं

 मांगी  रहे  |

 श्रीमती  कमलेंदुमति  पाकिस्तान  ने  हम  से  कभी  तक  कुल  कितना  ऋण  लिया  है
 /

 श्री  सो०  न  कृष्ण प्पा  :  हमने  प्रभी  तक  १७,०००  टन  चावल  तो  ऋण  के  रूप  में  दिया  है झौर

 ५,०००  टन  उपहार  के  रूप  में  दिया  है  ।

 राम  सुलग  सिंह  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  को  ज्ञात  कि  पाकिस्तान

 ने  ऋण  के  अन्य  मामलों  में  कौर  नहरी  जल  के  मामले  में  भी  हमारे  साथ  कैसा  व्यवहार  किया
 सरकार

 ने
 पाकिस्तान  को  किन  बातों  के  विचार  से  यह  ऋण  दिया  है

 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  मानवता  की  भावनाओं के  विचार  क्योंकि

 पूर्वी  पाकिस्तान  पर  बड़ी  विपदा  सी  at  गयी  है  ।

 इक़बाल  fag  :
 यदि

 यह  ऋण  मानवता  का  विचार  करते  हुए  दिया  तो  क्या  यह

 भी  सच  नहीं हैं  कि  भारत  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  किया था  कि  पश्चिमी बंगाल  से  पूर्वी  बंगाल  में  खाद्यान्न

 जानें  के  लिये  पाकिस्तान सरकार  कलकत्ता  बन्दरगाह  का  प्रयोग  कर  सकती  परन्तु  पाकिस्तान  सरकार

 नें  उस  प्रस्ताव  को  ठुकरा  दिया  है
 ?

 श्री
 झ०

 प्र०  जन  :  माननीय  सदस्य  यह  प्रश्न  सम्बन्धित  मंत्रालय  से  ।  इसका  उत्तर  में

 नहीं दे  सकता  ।

 रेलवे  संचारी

 श्री  ae  क०  गोपालन
 TFy Rg

 व  श्री  करणी  fag  जी  :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  खण्ड  के  दरों  तथा  प्रत्येक  विभागों  के  तृतीय
 श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  तथा  श्रेणी  इरादी  का  निर्धारण  करते  समय  में  जोधपुर  तथा  बीकानेर

 के  कर्मचारियों  की  स्थिति  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  रोक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  श्र  क्योंकि  जोधपुर

 तथा  बीकानेर  विभागों  के  इन  सेक्टरों  के  कमंचारी  दिल्ली  को  स्थानान्तरित  हो  जाने  के  लिये  राजी
 न

 इसलिये  कलेयों  का  काम  अ्रपने-अ्रपने  मुख्य  कार्यालयों  में  ही  होता  रहा  कौर  इन  किशन  को  वरिष्ठता

 तथा  वर्ग-उन्नति  की  दृष्टि से  अलग  ही  मान  लिया  गया  था  ।  तथापि  wa  यह  निर्णय  किया  गया  है
 कि  १६०--२२० रुपये  वाले  वेतन  तक  की  पदोन्नति  के  लिये  जोधपुर  तथा  बीकानेर  पद्धति  तथा
 बनारस  के  ये  सेक्शन  पथिक  इकाइयां  समझे  क्योंकि  PRo—RRo  रुपये तक  उच्च  पदों

 की  पर्याप्त  संख्या वहां  पर  उपलब्ध  है  ।  वाणिज्यिक शाखा  के  विभिन्न  gal  में  समस्त  उपलब्ध  स्थानों

 की  RRo—QQo  रुपये  के  वेतन क्रम के  बाद  पदोन्नति  जोधपुर  तथा  बीकानेर  में  काम

 करने  वालें  कर्मचारियों  की  सम्मिलित  वरिष्ठता  के  आघार  पर  व्यवस्थित  की  जायेगी  ।
 en  नाणाणाणणणन

 faa  wast  में  ।
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 श्री  Ho  गोपालन  :  क्या  वरिष्ठता के  बर्न  का  निर्णय  करते  समय  उत्तर  रेलवे  के  सभी

 ह. नलगम्स  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  इन  मिले-जुले  कर्मचारियों  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ?

 श्री  aerate  खां  :  हां  ।

 श्री  बवेला यु धन  :  पदोन्नति  के  माध्यम  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  पदोन्नति

 की
 प्रतिशत

 संख्या  बढ़ा  दी  गयी
 श्रथवा  क्या  पदोन्नति  के

 समय  अन्य  सामान्य
 सेक् दानों

 से
 लोगों  को

 इस  कोटि  में  लाया  जाता है  ?

 शाहनवाज़ खां  :  यह  कोई  सामान्य  नियम  नहीं  है  ।

 श्री  मन  स०  मूर्ति  :  उन  कर्मचारियों  ने  दिल्ली  न  ara  के  क्या  कारण  दिये हैं
 ?

 tat  शाहनवाज़ खां  :  सम्भव  है  कि  वें  प्रश्न  घरों  से  टूर  नहीं  जाना  चाहते  वे  उस  स्थान  पर
 कई  वर्षों से  रहते  चले  ग्रा  रहे  यह  भी  सम्भव  है  कि  उन्हें  इस  बात

 की आशंका है  कि  उन्हें  दल्ली

 में  रहने  का  मकान  नहीं  मिलता  |

 रेलवे  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि

 1*५१३.  श्री  त०  ब०  विशाल  राव  :
 क्या  रेलवे

 मंत्री  १३  १९५६ को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  २१४४,  जो  कि  निवृत्ति  प्राप्त  रेलवे  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  की  अदायगी  में  विलम्ब

 के  सम्बन्ध में  था  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  तब  से  wins  एकत्र  कर  लिये  गये  कौर

 यदि  तो  पहले  वर्षों  की  तुलना  में  वे  किस  प्रकार  के  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज
 :  ग्रोवर  हां  ।

 पटल
 पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १  ]

 tat  त०  ao  विपुल  राव
 :  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  2-2o-FRXY  की  लापता  मामलों

 संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  |  क्या  हम  प्रां कड़े  जान  सकते  हैं  क्योंकि  हमें  बताया  गया  था  कि  बकाया  राशि  देने

 के  लिये  कार्यवाही की  जा  रही  हैं  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  बता  सकता  हूं  कि  १-१०-१९५५  की  अपेक्षा

 मामलों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  मैं  उन्हें यह  भी  बता  दूं  कि  १  १९४५५  से  लगभग

 Jo,000
 व्यक्ति  पद  निवृत्त  हुए  हैँ

 श्री  to  ना  विपुल  राव  :  क्या  पदनिवृत्त  होते  समय  पद निवृत्त  कर्मचारियों  को  उनकी  निधि

 का  कुछ  पतित  भाग  दिया  जाता  है
 ?

 श्री  शाहनवाज  खां  :  हां  ।  कुछ  प्रतिशत  भाग  दिया  जाता  है

 ६..!]  to  go  faze  यह  प्रतिशत  भाग  कितना  है  ?

 श्री  शाहनवाज  at:  यह  भिन्न-भिन्न  है  तथापि  अधिकांश  मामलों  में  यह  &c  प्रतिशत हैं

 श्री  बेलायुधन  :  क्या  माननीय मंत्री  को  ज्ञात  है  कि  रेलवे  में  प्रादेशिक  रेलवे  कार्यालयों  में

 पद निवृत्त होने  के  तीन  वर्ष  गरचा  के  मामलें भी  अभी  तक  विलम्बित पड़े  हैं  तथा  उनका  निपटारा

 नहीं  किया  गया  है
 ?

 क्या  मैं  इसका  कारण  तथा  ऐसे  मामलों  की  संख्या  जान  सकता  हूं
 ?

 मूल  wish में  ।
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 शाहनवाज़ खां  :  सभा-पटल  पर  रखें  गये  विवरण  में  इसका  विस्तृत विवरण  दिया  गया
 कारण

 यह  है  कि  कई  मामलों
 में

 व्यक्तियों
 का  पता  ज्ञात  नहीं  है  तत्पश्चात् कुछ  औपचारिक

 वाही  करनी  होती  है
 ।

 कुछ  मामलों  में  कुछ  विधिक  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करने  होते  हैं  ।

 श्री  to  ब०  विशाल  राव  :  कया  कर्मचारियों  को  निधि  की  अदायगी  तक  sare  में  रहने  दिया
 a  n

 ig जाता हं

 श्री  aerate  खां  :  नहीं  ।  हमें  नये  कर्मचारियों  के  उन  क्वार्टरों  की  तत्काल

 ग्रा वश्य कता  होती  है  ।

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था

 +

 PREY,
 डा०

 राम  सुलग सिंह  :
 श्री  भागवत  झा  शअआज्ञाद  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 \

 क्या  भारतीय  कृषि  गवेषणा  नई  दिल्ली  में  प्र संकर  शक्ति  वाली  तरकारियों  को

 उगाने  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  alk

 यदि  तो  ये  प्रयोग  किन  चीजों  पर  किये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  पं०  हा०  :  हां  ।

 प्रसंकर  शक्ति  के  प्रयोगों  का  उद्देश्य  विभिन्न  तरकारियों  द्वारा  प्रदशित  प्र संकर  शक्ति

 के  यश  का  पता  लगाना  तथा  वाणिज्यिक  स्तर  पर  प्र संकर  बीजों  का  मितव्ययिता  से  उत्पादन  करना  है  ।

 यह  प्रयोग  पात  शलगम  कौर  मूली  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :
 कभी  मंत्री  महोदय  ने  उन  सब्जियों  के  नाम  पढ़े  जिनके  बारे  में  उन्होंने

 बताया  कि  आविष्कार  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  देहात की  किसी  में  उनका  प्रचार  किया

 जा  चुका है  ?

 डा०  Yo  झा  देशमुख  :  अभी  तो  बहुत  प्रचार  नहीं  क्योंकि  इन  चीजों  को  पैदा  करने

 में
 काफी

 दिक्कतें
 एक  जेनरेशन  में  वह  ठीक  नहीं  दूसरी  जेनरेशन  को  उसको  पैदा  करना

 पड़ता  है  ।  कभी  यह  एक्सपेरिमेंटल  स्टेज  में  ही  है  ।  हमने  मेज़  के  मामले  में  कुछ

 प्रगति  की  है  ।

 शी  भक्त  दर्शन  :  यह  जो  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  वह  मैदानी  तरकारियों  के  सम्बन्ध  में  ही

 किया  जा  रहा  है  या  पर्वतीय  इलाकों  कौर  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  भी  इसका  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ?

 डा०  पं  ato  aaa  :  फिलहाल  तोः  यह  एक्सपेरिमेंट  यहां  ही  किया  जा  रहा  है  |

 श्री  व०  qo  नायर  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  प्रसंकर  शक्ति  का  पता  लगाने  के  लिये

 प्रयोग किये  जा  रहे  हैं  ।  क्या  वह प्रयोग  मंडल  तथा  मार गन  द्वारा  प्रचालित  सिद्धान्तों  के  झ्राधार पर  किये

 गये  हैं  अथवा  इस  सम्बन्ध  में  पुष्पावेजन  का  सिद्धान्त  अपनाया  जा  रहा  है  ?

 ‘ lSfo  Go  aro  देशमुख  :  इस  सम्बन्ध  में  कई  शताब्दियों  के  रणजीत  ज्ञान  को  ध्यान  में  रखा  जा

 रहा है  ।

 tat  राठ  प्र०  गर्ग  :  कया  खेती  में  प्र संकर  मकई  बोने  के  प्रयोग  सफल  हुए  हैं  ?

 डा०  प्०  का
 देशमुख

 :
 हां

 ।
 किय  पनप  मरन

 pyar  अंग्रेजी
 में

 ।
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 खाद्य  अपमिश्रण  अधिनियम

 1*४१४५.  श्री  गिडवानी  :  कया  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  क्या  खाद्य  अपमिश्रण

 निवारक  खाद्य  पदार्थों  के  अपमिश्रण  को  रोकने  में  प्रभावशाली  सिद्ध  हमा

 उपमंत्री  (  श्रीमती  चन्द्रशेखर )  इस  अधिनियम  की  क्रियान्विति  के  प्रभाव  wat

 निर्धारित  नहीं  किए  जा  हैं  ।

 श्री  गिडवानी  :  पिछले दो  वर्षों  में  देश  भर  में  कितने  अभियोग चलाये  गये

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  कुछ  राज्यों  से  मुझे  यह  जानकारी  प्राप्त  हुई है  कि  ala  की  संख्या

 रस  प्रकार है  :  उ०  SYR;
 दिल्ली--२, बाशा शशय

 ३६२; 2,052;  ह ग»

 शर  आघ्  BUCY  ।

 शी  frsarat  :  क्या  राज्य  सरकारो ंने  यह ह  कहा  है  कि  निधि  की  कमी  झ्रथवा  वित्तीय  कठिनाइयों

 के  कारण वे  खाद्य  अपमिश्रण  को  रोकने  के  लिये  alee  कर्मचारियों  को  नियत  नहीं  कर  सकते
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमत  :  राज्यों  ने  हमारे  समक्ष  ऐसी  कोई  कठिनाई  प्रस्तुत

 की  है  ।  कई  राज्यों  ने  जहां  बड़ी  संख्या  में  ये  भ्र भि योग  चलाए  गए  कहा  है  कि  यह  अधिनियम

 प्रभावोत्पादक  सिद्ध
 हो  रहा है  ।  कुछ  अरन्य  राज्यों  में  यह  प्रीमियम  उतनी  शीघ्रता  से  लागू  नहीं

 gm
 है  जितना  शीघ्र  कि  इसे  होना  चाहिये  था  ।  इसलिये वे  इसके  लाभों  का  निर्धारण  नहीं  कर  सके  ।

 कमलेन्दुमति  श्ञाह  :  नया  सरकार के  ध्यान  में  यह  बात  भराई  है  कि  जो  पिसे  हुए  मिसालें

 होते
 हैं  उनमें  बहुत  ज्यादा  मिलावट  होती  है  भ्र ौर  बया  गवर्नमेंट  इस  बात  की  कोशिश  कर  रही  है  कि

 मसाले  बिना  पीसे  ही  aa  जायें
 ?

 राजकुमारी  मरमत  कौर  :  यह  सब  बातें  उसी  ऐक्ट  )  के  अन्दर  जाती  हैं
 ।  wa  यह

 स्टेट्स  )  के  ऊपर  निर्भर  करता  है  कि  वे  उन  सब  बातों  की  खोज  करें  ।

 yat ब०
 स०  ala  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ऐसे  मामलों  की  संख्या  बहुत  बड़ी

 सरकार  द्वारा  अपमिश्रण  को  प्रारम्भ  से  ही  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 अमत  कौर  :  मैं  समझती  हूं  कि  राज्य  यथा-सम्भव  पूरी  सावधानी  हैं  तथा

 इस  ऑ्रधिनियम  के  अ्रधीन  सारी  कार्यवाही  करते

 श्री  कृपाचार्य  जोशी  :  कितने  मामलों  में  दोषसिद्धि  सिद्ध  हो  गई  है  तथा  इन  मामलों  में  क्या

 दंड  दिया  गया  है
 ?

 मत  कौर  :  मुझे  दख  है  कि  मेरे  पास  वे  आंकड़े  नहीं  हैं  ।  में  केवल  यही  कह  सकती

 हूं कि  बम्बई  ने  कहा  है  कि  यह  भझ्रधिनियम  प्रभावोत्पादक  सिद्ध  हो  रहा  मद्रास  तथा

 पंजाब  ने  भी  यही  कहा  है  ।

 to  प्०  नायर  :  क्या  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  पर  श्राकर्पित  ean  है  कि  कलकत्ता

 के
 कुछ  फर्मों  के  हारा  निर्मित  यखनी  कम  गाढ़ा  होता  है  क्योंकि  बछड़े  के  मांस  के  स्थान  में  वे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  yet  से  उत्पन्न  होने  वाला  प्रश्न  बहुत  विस्तृत  हो  जायगा  |  az

 सामान्य  ग्रामीण  से  सम्बन्ध रखता  है  यदि  हम  प्रत्येक  अहमियत  वस्तु  को  लेंगे तो  हम॑  इस  fang

 को  समाप्त  नहीं  कर  पायेंगे  । किय  लर  ह
 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 राम  सुलग  सिह
 क्या  यह  सच  है

 कि
 इस  भ्र धि नियम  के  क्रियान्वित  होने  के  बाद

 से  देवा में

 खाद्यान्नों  तथा  जल  के  wafer  में  भी  बहत  विधि हई  है  ।  यदि  तो  क्या  सरकार  इसे  रोकने  की

 आशा  करती  है

 राज कम सारा  मत  कौर  :  मझे  इस  सम्बन्ध में  जानकारी  है  ।  मैंनें  सभा  के  माननीय

 सदस्यों को  बताया  है  कि  यह  झ्र धि नियम  प्रभावोत्पादक  सिद्ध  gard  कौर  हम  आशा करते  हैं  कि  यह
 राई  यथासमय  बन्द  al  जायेंगी  ।

 इक़बाल  सिह  कया  विभिन्न  पदार्थों  के  प्रमाण  से  सम्बन्धित  अभियोगों  को  दिखाने

 वाले  wise  रखे  जाते  हैं  य्रौर  यदि  तो  घी  के  भ्रपमिश्रण से  सम्बन्धित  कितने  मामले हुए  हैं

 क्या  देश  में  घी  के  wales  में  विधि हई  है  ?

 ।  राजकुमारी मत  कौर  :  इस  बात  पर  राज्यों  को  गौर  करना  चाहिये  ।  मुझे  खेद  है  कि  मेरे

 लिये  ऐसे  aps  यहां  उपलब्ध  करने  असम्भव  हैं  ।

 कोकोम  श्रद्वा  माननीय  मंत्री  द्वारा  बताये  गये  हजारों  मामलों  मे ंसे  ऐसे  कितने  मामल

 हैं  जिनमें  मिट्टी  प्रिया  पत्थर  को  बारीक  पीस  कर  खाद्य  पदार्थों  में  मिला  दिया  गया था  ?

 महोदय  प्रशन  इस  पालन  की  सीमा  से  बाहर  का  है  ।

 श्री  कोकोम  श्रद्वा  ऐसा  चीनी  में  किया  जाता  है  ।

 fart  गिडवानी :  मुझे  ज्ञात  gare  कि  कुछ  राज्यों  में  यह  अघिनियम  लागू  नहीं  ।

 मैं  उन  राज्यों  के  नाम  जौन  सकता  हूं  ।

 श्रीमती  चन्द्र दो खर  :  हिमाचल  अन्दमान  कौर

 निकोबार  द्वीप  समूह  ।  कभी  तक  इस  अधिनियम  को  क्रियान्वित  करने  में  समर्थ  नहीं  हुए  हैं  ।

 रेलवे  दघंटना  सम्बन्धी  दावे

 reureg  श्री  कृष्णाचार्य  मोदी  रेलवे  मंत्री  २५  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रद  संख्या  Soy  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  जिन  व्यक्तियों ने  सरकार  को  झूठे दावे  बना  कर  ठगा  है
 आर  ११,

 coo  रुपये  प्रतिकर

 रुप  में  ऐंठ  लिये  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उक्त  राशि  पुराने  प्राप्त  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  खां )
 शर  (  दाव  बना  कर

 रुपया  ऐंठने  वालों के  विरुद्ध  विधि  सम्बन्धी  कार्यवाही करने  का  तथा  राशि  को  प्राप्त  करने  प्रश्न  पर

 राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  कृष्णा चा र्थ  जोशी  :  सरकार  को  ठगने  में  कितने  व्यक्ति  शामिल  हैं  तथा  क्या  कोई  अधिकारी

 भी  इस  मामले  में  शामिल  है
 ?

 तीन  व्यक्ति  शामिल  कोई  अधिकारी  शामिल  नहीं था श्री  शाहनवाज़ खां

 श्री  कुष्णा चाय  जोशी :  राशि  को  प्राप्त  करने  के  लियें  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 tat  शाहनवाज़ खां  :  हम  हैदराबाद  झ्रांघ
 की  सरकार  के  परामर्श

 से  सम्भावित  कार्यवाही

 पर
 श्री

 भी
 विचार  कर  रहे  हमें

 श्राद्मा है  हम  ज
 ae  ड

 निर्णय  कर  लेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  धूपिया  :  इस  बात को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  विभागीय  व्यक्तियों  की  सहायता  के  बिना

 यह  राशि  प्राप्त  नहीं  की  जा  सकती  सरकार  भविष्य  में  ऐसी  बातों  को  किस  प्रकार  रोकना

 चाहती  है  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  दावों की  श्राज्ञप्तियां  रेलवे  विभाग  द्वारा  नहीं  दी  गई  थीं  ।  एक निवृत्ति

 प्राप्त  सच  न्यायाधीश  द्वारा  सारी  राशियां  आवंटित  की  गई  थीं  ।

 श्री  ५  :  मेरा  तात्पर्य  ae  था  कि  विभागीय  व्यक्तियों  की  सहायता  के  बिना  धन  oer

 प्राप्त  नहों  की  जा  सकती  थी  ।  क्या  सरकार  ऐसी  कार्यवाही  करेंगी  जिससे  कि  विभागीय  व्यक्तियों  की

 भलीभांति  पुछताछ  की जा  सके  ?

 vat  शाहनवाज़ खां  :  मैं  नहीं  समझ  सका  कि  माननीय  सदस्य  विभाग  को  इस  बात  में

 किस  प्रकार  खींचना  चाहते  हैं  ?

 श्री  बे लाय घन  :  माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  हैं  कि  ११,०००  रुपयों  के  मामले  में  कोई  ग्र घि कारी

 शामिल  नहीं  था  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  रुपया  अधिकारियों  द्वारा  उनकी  जानकारी में  वितरित

 किया  गया ?  क्या  उन  पर  इस  बात  का  प्रांतीय  दायित्व  नहीं  है  कि  दावेदार  वास्तव  में  वही  व्यक्ति थे

 अथवा  नहीं ?

 [  उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  करना  है
 |

 अरब  हम  प्रशन  लेंगे
 ।

 होमियोपैथी  भेषज  संहिता

 1५१७.  श्री  स०  चं०  सामन्त  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  भारत  में  होमियोपैथी  भेषज  संहिता  बनाने  के  सम्बन्ध  में  होमियोपैथी  की  तदर्थ

 समिति  कं  सदस्यों  से  मत  मांगा  गया

 यदि  तो  उनका  मत  क्या

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  राशि  दी  गई

 यदि  तो  शोर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  होमियोपैथी  भ्रौषधि  निर्माताओं  से  भी  परामर्श  लिया  जायेगा  ?

 पु स्वास्थ्य  उपमंत्री

 समिति  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  होमियोपैथी  भेषज  संहिता  का  तैयार  करना  आवश्यक

 है  तथा  उसने  यह  सिफारिश  की  है  कि  उसे  तैयार  करने  की  कार्यवाही  शुरू  की  जाये  ।

 हां  ।

 इस
 प्रयोजन

 से
 ५०,०००

 रुपये  पृथक्
 रक्षित  किये गये  हैं

 ।

 परन्तु  इस  cet  पर  भेषज  संहिता  समिति  द्वारा  विचार  किया झ

 चाहिय े।

 fat  स०  च०७  सामन्त  :  क्या  इस  तदर्थ  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  एक  समिति  स्थापित

 की  त  are  भेषज  विशारद  इसमें  सम्मिलित  किये  जायें  ।

 श्रीमती  चन्द्र दो खर  :  यह  सत्य है  ।

 श्री स०  चं०  सामन्त  :  क्या  मैसर्ज  एम ०  भट्टाचार्य एंड  कम्पनी  ने  सरकार  से  यह  प्रार्थना  की  थी

 किं
 यह  काम  उन्हें  सौंपा  जाये  श्र  यदि  तो  सरकार

 की
 प्रतिक्रिया

 क्या
 कन

 faa  अ्रग्रेजी  में  ।
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 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  उन्होंने  यह  प्रार्थना  की  थी  ।  चूंकि  यह  निजी  फर्म  इसलिये  हमने  सारा

 उसे  सौंपना  उचित  नहीं  समझा  |

 श्री  स०  चं०  सामन्त :  कया  इस  विषय  में  राज्य  सरकारों  की  राय  मांगी  गई  है  यदि  तो

 उनकी  प्रतिक्रिया  कया है  ?

 श्रीमती  चन्द्रदोखर  :  ऐसी  कोई  कार्यवाही नहीं  की  गई  है  ।

 घागरा पर  नियन्त्रण करने  के  लिये  योजना

 att  विश्वनाथ राय  :
 1१४१८.

 श्री  रा०  न०

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  १२  १९४५६  को  पूछें  गये  प्रदान  संख्या  १७०५

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ate  of  बिहार  में  घागरा

 नदी  पर  नियन्त्रण करने  के  लिये  कोई  मुख्य  योजना  विचाराधीन है  ?

 विद्युत  उपमंत्री  :
 अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर
 रखा  जाता है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या २

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  बांधों  और  खम्बों  के  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई

 ऐसी  योजना  विचाराधीन  जो  सिंचाई  कौर  बिजली  पैदा  करने  में  सहायक  हो  ?

 हाथी  :  जालकुंडी  पर  एक  जलाशय  योजना  है  जो  बहु प्रयोजनीय  योजना  होगी
 ।

 fat  विश्वनाथ राय  :  कया  यह  सच  है  कि  उन  बांधो ंके  कारण  जो  बनाये  जा  रहे  बाढ़  के

 समय  कुछ  स्थानों पर  बांध  क  दूसरे  किनारे  को  हानि  पहुंचती  है
 ?

 श्री  हाथी  :  यह  एक  सामान्य प्रदान  है  ।  बांध के  कारण  कुछ  मामलों में  स्थानीय  निकासी  में

 कठिनाई  हो  सकती  है  ate  सम्भव  है  पानी  उस  विशिष्ट  बांध  से  नहीं  गजर  सकता  ।  ऐसे  मामलों में

 जलद्वारों की  व्यवस्था की  जा  रही  है  ।

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  :  यदि  एक  ae  किनारा  बना  दिया  गया
 तो

 दूसरी  दौर  कठिनाइयां  बढ़  सकती  हैं  ।  कभी-कभी  एक  नदी  दो  राज्यों  के  सीमान्त  पर  बहती

 तब  दूसरे  राज्य  में  भी  वैसी  कार्यवाही  की  जाती  है  कौर  झगड़े  उत्पन्न  होने  की  सुरत  में  हमें  कोई

 एकीकृत  योजना  बनानी  पड़ती  है  ।

 धान  कूटना  संम्बन्धी  समिति

 Ty  ee.
 श्री  डाभी :

 श्री  चं०  :

 क्या  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  ३०  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित
 संख्या  QY Ee के

 उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  धान  कूटना  सम्बन्धी  समिति  की  सिफ़ारिशों  के  बारे  में  तब  से  कोई  अन्तिम

 निर्णय  कर  लिया  श्र

 यदि  तो  वह  निर्णय  क्या है  ?

 श्र  कृषि  उपमंत्री  ato  दें  :  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होट
 ।

 oo

 मिल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  डाभी  :  समिति  ने  रिपोर्ट  कब  प्रस्तुत  की  थी  ate  सरकार  को  इस  समिति  की  सिफ़ारिशों

 के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  करने  में  कितना  समय  लगेंगी
 ?

 श्री  मो०  Fo  कृष्ण प्पा  :  रिपोर्ट  १९५५  में  प्रस्तुत
 की

 गई
 थी  ।  सिफ़ारिशों

 बहुत

 पूर्ण  कौर  व्यापक थीं  ।  हमें  सब  चावल  उगानें  वाले  राज्यों  से  परामर्श  करना  पड़ा
 क्योंकि

 उन्हीं  को  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना  है  ।  राज्यों  से  उत्तर  प्राप्त  करने  में  कुछ  समय  लगा  श्री  ।  हम

 शीघ्र  ही  निर्णय  करेंगे  ।

 श्री  चं०  सोनिया :  इस  कमेटी  ने  कुल  कितनी  सिफ़ारिशों  की  थीं  ?

 श्री  मो ०  कृष्ण प्पा :  बीस

 श्री  ख०  चे  सोनिया :  उनमें  से  कितनी  सिफारिशों  के  बारे  में  स्टेट  सरकारों  से  पूछा  गया  ?

 श्री  मो०  वें  कृष्ण प्पा  :  सब  की  सब  सिफारिशों के  बारे  में  ।

 श्री  श्री नारायन दास  :  समिति  की  इस  सिफारिश  के  बावजूद  कि  घान  मिलें  बन्द  कर दी

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  नई  धान  मिलें  खोलने  की  अनुमति  दी  गई
 है

 ate  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 श्री  मो०  ०  कृष्ण प्पा  :  इसका  कारण  यह  है  कि  समिति  की  सिफारिशें  wil  विचाराधीन

 हैं  शौर  हमने  उनके  सम्बन्ध  में  प्रभी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।  हम  शीघ्र  ही  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री  ति०  सु०  Mo  चेट्टियार  :
 सरकार

 को
 कितने

 राज्यों  से  उत्तर  प्राप्त  हुए  हैं  कौर  उनमें  से
 कितनों  ने  इस  समिति  की  सिफारिशों  को  मान  लिया  है  ?

 खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  राज्यों  से  परामर्श  हो  चुका  है  ।  वास्तव में  २६

 १९५६  मामले  को  सचिवों की  atlas  समिति  के  सामने  रखा  गया  था  ।  उन्होंने  कुछ  प्रस्ताव

 किये  थे  ote  ये  प्रस्ताव  ग्र ग्रे तर  विचार  के  लिये  सम्बन्धित  मंत्रालयों  को  भेजे  गये  बाद  में  सचिवों  की

 राजीव
 समिति  की  एक  बैठक  होनी  थी  ।  मेरे  विचार  में  यह  हो  चुकी  होगी ।  श्री  मामले को  अन्तिम

 निर्णय  के  लिये  आर्थिक  समिति  या  मंत्रिमंडल  को  भेजा  जाना  है  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  भविष्य  में  कुटाई  लाइसेंसों  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  की

 प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 पश्री झ्०  प्र०  जेन०  :  में  समझता हूं
 कि  इस  समय  किसी  विशिष्ट  सरकार  द्वारा  की  गई  सिफ़ारिशों

 के  विस्तार  में  जाना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।  कोई  अन्तिम  फैसला  होने  पर  संसद  सूचना  दो

 जायेगी  ।

 श्री  डाभी  :  क्या  इस  विषय  में  अखिल-भारतीय  खादी  कौर  aratert  गवाहों  की  राय  मांगी

 गई  है
 !

 श्री  झ०
 प्र०

 जैन  :  वह  उन  विभागों  में  से  एक  जिसका  इस  विधय  से  सम्बन्ध  है

 मध्य  रेलवे  पर  चौकी  तुला  साइडिंग

 श्री  का०  सु०  राव  :
 क्या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  रेलवे  पर  भद्राचलम  रोड  पर  कोठागुडियम  कोयला  खानों  के  चौकी  तुला  साइडिंग

 को  जो  कि  कई
 मास  पूर्व  बढ़ा  दौ  गई  यातायात  के

 लिये  बोलने
 में

 विलम्ब
 क्यों

 किया  जा
 रहा See

 मूल  अंग्रेजी
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 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  इस  विलम्ब  से  इन  कोयला  खानों  में  कोयले  का  उत्पादन

 बढ़ाने  में
 बाधा  पड़  रही  कौर

 क्या  इसे  यातायात  के  लियें  खोलने  की  सम्भावना  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  इसके  पूर्ण  होने  के  तुरन्त बाद
 इसे  प्रयोग

 में  नहीं  लाया जा
 क्योंकि  ऐसा  करने से  पूर्वे  भद्राचलम रोड  स्टेशन  पर  इन्टर-लॉकिंग

 व्यवस्था  की  जानी  थी  ।

 नहीं  ।

 साइडिंग  को  २८-१-५६  से  यातायात  के  लिये  खोल  दिया  गया है  ।

 श्री  का०  सु०  राव :  यह  सच  है  कि  इस  साइडिंग  को  यातायात  के  लिये  खोलने  में  विलम्ब
 इसलिये  gor  था  कि  रेलवे  के  सरकारी  निरीक्षक  ने  स्वयं  इसका  निरीक्षण  नहीं  किया  था  ?

 शाहनवाज़ खां  :  विलम्ब  के  कारण  मैंने  at  बतायें  चूंकि  साइडिंग खोल  दी  गई
 इसलिये  मेरे  विचार  में  आगे  कोई  वाद-विवाद  नहीं  होना  चाहिये  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मत्स्य-उपकरण  सम्मेलन

 1५२३.  श्री  रा०  प्र०  गर्ग  :
 क्या  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  प्र  कृषि  संगठन  ने  १९५७  में  हैम्बर्ग  में  एक  श्रत्तर्राष्ट्रीय
 उपकरण

 सम्मेलन  करने  की  योजना  बनाई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  सम्मेलन  में  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  भेजने  का  विचार है
 ?

 कृषि  मंत्री  do  दा०  :  खाद्य  प्रो  कृषि  संगठन  का  १९५७  में  हैम्बर्ग

 में  ऐसा  सम्मेलन  करने  का  विचार है  ।

 जब  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिये  सरकारी  नियन्त्रण  प्राप्त  तो  प्रतिनिधि  मण्डल

 भेजने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेंगी  ।

 श्री  रा०  प्र०  गर्ग  सरकार  को  मत्स्य-उपकरण  तरीकों  के  बारे  में  वह  व्यापक  पुस्तिका

 प्राप्त  हुई
 >
 @  जो  खाद्य  wit  कृषि  संगठन  ने  आगामी  सम्मेलन  के  लिये  तैयार  की  है  ?

 प०  ato  देशमुख  :  बताया  गया है  कि  पुस्तिका  अभी  तैयार  नहीं  हुई  ।  हमने  उससे

 प्रार्थना  की  है  कि  तैयार  होने  पर  एक  प्रति  हमें  दी  जाये  ।

 Wo  प्र०  गर्ग  :  क्या  हमने  सम्मेलन  में  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कोई  सिफारिश  तैयार की  है  ?

 डा०  प०  का०  ५ ददमख चक्  :  इस  मामलें  में  हम  प्रारम्भिक  अवस्था  में  हैं  ।  हमने  अधिक  प्रगति  नहीं

 की  इसलिये  हमने  कोई  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  तैयार  नहीं  कीं  ।

 श्री  पुलिस  यदि  सम्मेलन  में  ऐसा  प्रतिनिधि  मण्डल  भेजा  गया  मछुवा  संघों  कौर  केरल

 जैसे  राज्यों  जहां  मत्स्य-ग्रहण  बहुत  महत्वपूर्ण  उद्योग  प्रतिनिधियों  को  उसमें  सम्मिलित  किया

 जायेगा  ?

 T3To  Go  झा०  देशमुख :  सामान्यतया  हम  इस  बात  का  ख्याल  रखते  हैं  कि
 सब  सम्बन्धित

 हितों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ?  किन्तु  इस  मामले  मेरे  विचार  में  मानवों  के  प्रतिनिधियों  को

 faq  ax  fas  ६...  ४ io  2 करना
 बहुत  उपयोगी

 क्योंकि  नहें  इस  ow
 ना  लर  लि  sit

 faa  प्रंग्रेजी  में  ।

 ह



 बेचारा  aus  मानक  उत्तर  ११

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह  :  कुछ  पहाड़ी  नदियो ंमें  डाइनामाइट से  बहुत-सी  मछलियों  को

 मार  दिया  जाता  है  sates  हाथ  में  केवल  दो-चार  ही  शती  क्या  सरकार  इस  तरीके  को  रोकने

 को  व्यवस्था  करेगी
 ?

 डा०  Fo  Alo  देशमुख  :  यह  प्रश्न  इससे  नहीं  Gor  है  ।

 rat  त०  प्र०  ह  क्या  आधुनिक  ट्राल रों  कौर  अन्य  उपकरणों  के  प्रयोग  से  मत्स्य-ग्रहण  में

 कोई  विशेष  र्व  =

 प०  न्गा  To  देशमुख  यह  मूल  प्रश्न 1a  बहुत  भिन्न है  ।  मैं  केवल  इतना  कह  सकता  हूं  कि  इस

 दिशा  में  काफी  प्रगति  हो  रही  है  ।

 पूसा  संस्था

 २४.  श्री  बे लाय धन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूसा  संस्था  में  डिग्री  पाठ्यक्रम के  लिये  अध्ययन करने  वाले  विद्याथियों

 को

 डिग्री  प्राप्त  करने  के  लिये  हिन्दी  में  एक  परीक्षा  पास  करनी  पढ़ती  है
 दौर

 यदि  तो  यह ह  प्रणाली  कब  से  लागू  की  गयी  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  प०  वा०  हां  ।  उक्त  संस्था  के  अ्रन्तगंत

 aa  कृषि  कालेज  के  विद्यार्थियों  के  सम्बन्ध  में  यह  भ्र पे क्षा  है  ।

 १९६५२  ।

 गंदी  बेलायुधन  :  क्या  पूसा  संस्था के  एम०  एस०  सी ०  पाठ्यक्रम  में  प्रथम  श्रेणी  में  पास  होने

 विद्यार्थियों  की  भी  डिग्री  या  डिप्लोमा  इसी  कारण  नहीं  दिया  जाता  कि  उन्होंने  यह  हिन्दी  परीक्षा

 पास  नहीं  की  है
 ?

 पूछा  Fo  शा०  देशमुख  :  हिन्दी  की  परीक्षा  के  सम्बन्ध  में  जो  स्थिति  है  वह  में  बतला  चुका
 हम

 इस  स्थिति  का  तथा  जो  नियम  हमने  बनाये  हैं  उनका  पूरी  तरह  पालन  करते  हैं  ।

 बवेलायधन  क्या  सरकार  के  निश्चित  नीति  बना  ली  है  कि  विश्वविद्यालयों  तथा

 कालिजों  में  एक  कक्षा  से  दूसरी  कक्षा  में  केवल  उन्हीं  को  चढ़ाया  जाएगा  जो  हिन्दी  की  यह  परीक्षा  पास

 कर  लग

 To  झ्शा  देशमुख  :  मैं  समझता हूं  कि  यह  यही  स्थिति है  ।  यद्यपि  निर्णय  हमारा  नहीं
 यह  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  किया  गया  है  ate  उसी  नें  यह  प्रतिबन्ध  लगाया  है  ।

 श्री  बेला यु धन  :  व्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारत  सरकार  ने  या  गह-मंत्री ने  शर  प्रधान  मंत्री
 तक  न॑  यह  कहा  था  कि  हिन्दी  को  परीक्षा  का  एक  विशेष  विषय  बनाने  की  बात  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय
 तभी  किया  जायेगा  जब  कि  भाषा  आयोग  का  प्रतिवेदन  अ्रंतिम  रूप  से  तैयार  हो  जायेगा  कौर  उस  पर  संसद

 द्वारा  चर्चा  तथा  निर्णय  कर  लिया  जायेंगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  एक  विस्तृत प्रश्न  है  ।

 श्री  ति०  Yo  श्र०  चेट्टियार  :  चूंकि  यह  एक  ऐसी  संस्था  है  जहां  कि  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  सहित

 भारत
 क

 सभी  भागों  से  विद्यार्थी art  व्या  सरकार  को  विदित  है  कि  हिन्दी  की  परीक्षा  अनिवार्य

 देने  से  ग्र हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  के  विद्याथियों
 की

 स्थिति
 पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ! ne

 मूल  wash  में  ।
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 Go  झञाण  देशमुख  :  इस  कालिज  के  प्रारम्भ  करने  का  कारण  यह  था  कि  कुछ  क्षेत्रों में

 are  कालिज  नहीं  थे  ate  इसलिये  समस्त  भारत  से  विद्यार्थियों का  दाखिला  किया  किन्तु इस  समय

 सभी  राज्यों  में  कालिजों  की  पर्याप्त  संख्या  कौर  इसलिये  इस  केन्द्रीय  कालिज  का  वह  भारती
 य

 स्वरूप  नहीं  जो  पहले  था

 fara तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  मैं  यह  कौर  बताना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार

 नें  इस  कॉलिज  को  दिल्ली  विश्वविद्यालय को  सौंप  निर्णय  किया  है  ।  हमने  यह  महसूस  किया
 कि

 भारत  सरकार  को  इस  कालिज  को  रखने  की  कोई  झा वद यकता  नहीं  है  र  हमने  इसे  बन्द  करने  का  निर्णय

 कर  लिया है  विश्वविद्यालय के  अधिकारी  मेरे  पास  ore  हराकर  कहा  कि  वे  विश्वविद्यालय

 दान  झ्रायोग  से  कुछ  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे रहें  हैं  तथा  इस  कालिज  को  लेने  के  लिये  तैयार

 हमारे लिये  यह  कोई  बहुत  महत्व  का  मामला  नहीं  क्योंकि जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध

 इस  कालिज का  अस्तित्व  समाप्त हो  जायेगा  ।  या  तो  यह  रहेगा  ही  नहीं  ग्रीवा  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 द्वारा  ले  लिया  जायेंगी

 श्री  स०  कठ  कया  पूरा  संस्था  में  हिन्दी  माध्यम  से  पढ़ायी  जाती  है  ?

 डा०  पर  झा०  देशमुख  नहीं  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  यह  कालिज  कभी  दिल्ली  विश्वविद्यालय  को

 सौंपा नहीं  गया  क्या  सरकार  हिन्दी  पास  करने  के  भ्रतिवार्य  नियम  में  कुछ  ढील
 करेगी

 ?

 श्री प्र ०  प्र०  जेन  :  यह  कालिज  दिल्ली  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  है  तथा  उक्त  नियम  दिल्ली

 विश्वविद्यालय  ने  बनाया  हमने  नहीं
 ।

 श्री  स०  मूर्ति  :  क्या  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  के  विद्यार्थियों के  साथ  कोई  रियायत  की  जाती  है  ?

 महोदय  प्रशन  पुछा  जा  चुका  है  ।

 श्री  बेलायुधन  :  क्या  हिन्दी  की  इस  परीक्षा  का  पाठ्यक्रम  हिन्दी-भाषी  क्षेत्र  के  लोगों  तक  के  लिये

 भी  कठिन है  ?  क्या  सरकार  को  यह  विदित  है
 ?

 Ho  So  जन  जी
 ऐसा  नहीं  है  ।  वास्तव में  कुछ  छूटें

 उन  लोगों को  छूट  दी
 जाती  है  जिन्होंने  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  प्रवेश  परीक्षा  या  उच्चतर  माध्यमिक  दिक्षा

 की  उच्चतर  माध्यमिक  परीक्षा  अथवा  किसी  भारतीय  विवि विद्यालय  की  इंटरमीडिएट  परीक्षा  हिन्दी

 सहित  पास  कर  ली  हो  ॥

 महोदय  :  अगला  |

 श्री  ति०  go  mo  चेट्टियार

 महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  अपनी  मर्जी  से  प्रदान  पूछते  चले  जायेंगे  या  मे
 री

 अनुमति न ५
 लग

 ति०  qo  mo  चेट्टियार  :  मैं  array

 गर  नार  है

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरी  श्र aerate  नहीं  है ससुर  we  eae ए  ण

 मूल  स्रंग्रेजी  में  ।
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 कोट्रायम-क्विलोन  रेल  लिक

 ait  श्रस्युण्णि  :
 *YRQY.

 {  श्री  पद  दामोदरन

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोट्टायम  से  क्वि लोन  तक  रेल  की  लाइन  बिछाने  का  काम  कब  तक  पूरा

 यातायात के  लिये  इस  लाइन  को  कब  खोला  जाएगा  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन
 उपमंत्री  :  यह  कार्य  सितम्बर  ReYY  तक

 ण  हो  जाने  की  तराशा  है  ।

 यातायात के  लिये  इसे  १९५७  में  खोले  जाने  की  है  ।

 श्री  श्रय्युण्णि
 :

 क्या  लाइन  पर  शहतीर
 या

 पुलिया  बनाने  में  कोई  कठिनाई  है
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  जी  इस  प्रदान  का  मेंने  पहले  भी  उत्तर  दिया  था  ।  किन्तु  लाइन  का  एक  भाग

 गत  मास की  १७  तारीख
 को

 खोला  जा  चुका  है  ।  शहतीरों  के  मिलने  की  कठिनाई  थी
 ।  जब इस  कार्य

 के  लिये  इस्पात  प्राप्त  करने  के  श्रावक  प्रबन्ध कर  लिये  गये  हैं  ale  orem  है  कि  यह  समय  पर  मिल
 जायेगा  ।  हम  दोष  लाइन  को  यातायात  के  लिये  उत्तर  में  बताई  गयी  तारीख  तक  खोल  सकेंगे  ।

 श्री  जो  लाइन  खोली  गई  है  क्या  वह  सामान  के  यातायात  के  लिए भी  है
 ?

 श्री  ७५ अ्रलगशन  मुझे  खेद  है  कि  मैँ  यह  नहीं  बता  सकता  कि  ae  सामान  के  यातायात  के  लिये

 भी
 खुली  है  या  नहीं  ।  इस  प्रदान  के  लिये  wat  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता  है  ।  मेरा  ख्याल है  कि  यह

 सामान  के  यातायात के  लिये  भी  खुल  गयी  किन्तु  मैं  इस  समय  ठीक  तरह  नहीं कह  सकता  |

 श्री  फारसी  क्या  गए  लाइन  पर  योजना  के  अ्रनुसार  कार्य  चल  रहा  है  अथवा  कुछ  सामान  की

 कमी के  कारण  यह  रुका  हुमा है  ?

 pat  श्रलगेदान
 :  ऊपर  बताई  गई  कठिनाइयों  के  कारण  समूची  लाइन  को  समय  पर  पूरा  नहीं

 किया जा  सका  ।  किन्तु  शेष  लाइन को  अगले  वर्ष  तक  खोल  देने  का  हमारा  विचार  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  हम  तब  तक  इसे  श्रव्य खोल  सकेंगे

 नौवहन द

 डा०  राम  सिह  :
 TERRE,

 {  श्री  गिडवानी  :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  लिये  कुछ  पोतों  को  खरीदने  की  सम्भावनाओं  की  जांच  करने  के  लिये  नौवहन

 महा-निदेशक  हाल  ही  में  कुछ  यूरोपीय  देशों  को  गये

 यदि  तो  बया  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कोई  करार  किये  तर

 कितने  टन  भार  खरीदे  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ate  हां  । रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 RL VRS  ग्रॉस  टन  ।

 मल  झ्रंग्रेजी में में  ।
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 राम  सु  सिंह  :  किन-किन  कारखानों  को  ars  दिए  गए  हैं  कौर  पोतों  के  कब  तक

 की  सम्भावना  है  ?

 fat  श्रलगेदान
 :  एक  तेलवाहक  पोत  तो  खरीद  लिया  गया  है  जो  हमें  श्रायामी  जनवरी  में  मिल

 जाएगा  ।  दो  पोतों  के  लियें  जमनी  के  एक  कारखाने  को  बार्डर  दिया  गया  है  तथा  एक  पोत  के  लिये

 इटली के  एक  कारखानें  को  ।  इन  पोतों  के  PEXE——2 EEL  के  दौरान  में  मिल  जाने  की  तराशा है  ।

 श्री  गिडवानी
 :

 कितने  नये  पोत  खरीदे  जायेंगे  श्र  कितने  पुराने  ?

 श्री  श्रलगेशान  :  जो  तेलवाहक  पोत  खरीदा  गया  है  वह  पुराना  जिन  wea  पोतों  के  काडर  दिए

 गये  हैं  वे  नये  होंगे  ।

 श्रीमती  तारकेदइवरी  सिन्हा  :  भारत  सरकार  द्वारा  नदी  नौवहन  तथा  तटीय  नौवहन  के  मध्य

 स्थापित  करने  के  प्रयत्न  को  देखते  क्या  मैँ  जान  सकती  हुं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  ऐसे  छोटे  पोत
 प्राप्त  करने का  कोई  प्रस्ताव है  जो  हमारे  तटीय

 नौवहन  में  काम  श्री  सके  तथा  नदियों

 में  चल
 सके  ?

 श्री  झ्लगेशान  :  प्रदान  विदेशों  से  पोत  खरीदने  के  सम्बन्ध  में  था  ।  नौवहन  महानिदेशक  दो

 शिपिंग  कॉरपोरेशन  तथा  वेस्टर्न  शिपिंग  कॉरपोरेशन--की  कौर  से  काडर  देने  गये

 थे  ।  ये  निगम  तटीय  नौवहन  में  पोत  नहीं  भेजते  हैं  ।

 सरदार  इक़बाल  सिंह  :  क्या  यह  महा-निदेशक  पोतों  के  क्रय  कौर  निर्माण  के  लिये  जापान  भी

 जायेंगे  ?

 श्री  श्रलगेशन  :  जिन  areal  का  मैं  जिक्र  कर  चुका  हूं  उनके  अतिरिक्त  हम  एक  ब्रिटिश  कारखाने

 को  जिसके  साथ  कि  बातचीत  चल  रही  निरादर  देने  का  विचार  कर  रहे  इस  समय  हमारी

 दृष्टि में  कोई  जापानी  कारखाना  नहीं है  ।  किन्तु  मैं  सदन  को  बतला दूं  कि  सरकारी  क्षेत्र में
 पोत  ख़रीदने

 की  जो  राशि  इस मंत्रालय को  दी  गयी  थी  वह  लगभग  प्रयुक्त हो  चुकी है  ।  यह  राशि  लगभग  २०  करोड़

 रुपये थी  प्रौढ़  हम  लगभग  १९  करोड़  रुपये  के  डेरे  चुके हैं  ।

 श्री  रा०  प्र०  हाल  में  नौवहन  महा-निदेशक  जब  विदेश  गये  थे  तो  कया  उन्होंने  वहां  केवल

 पोतों  को  खरीदने  के  लिये  ही  बातचीत  की  थी  अथवा  हमारे  देश  में  पोतों  के  निर्माण  के  लिये  भी  ”  यदि

 ऐसा  तो  यूगोस्लाविया  के  साथ  समझौते  की  प्रगति  की  क्या  स्थिति  है  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  पोत  खरीदने  की  ही  सम्भावना  निर्मित  करने  की  नहीं  |

 इक़बाल  सिंह  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित  है  कि  विश्व  में  जापान  ही  ऐसा  देना  है

 जो  न्यूनतम  सम्भव  समय  में  पोत  दे  रहा  है
 ?  इस  बात  की दृष्टि  क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि
 हम  ब्रिटेन

 के  कारखानों  को  प्राथमिकता क्यों  दे  रहे  हैं  ?

 fait  श्रलगेदान  :  जहां  तक  कि  पोतों  की  प्राप्ति  का  प्रशन  नए  पोतों  का  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान में  मिलना बहुत  कठिन  है  |  जो  तारीखें
 दी

 गयी  हैँ  वह  १९६१  से  बाद की  हमें  उससे  कम

 समय  में  पोत  खरीदने  में  प्रसन्नता  किन्तु  यह  सम्भव  नहीं  है  ।

 fat  वेलायुधन  :  माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  कि  एक  पुराना  तेलवाहक  पोत  खरीद  लिया  गया

 क्या  इस  पोत  का  प्रयोग  तभी  किया  जा  सकता  है  जबकि  भारत  सरकार  इसकी  मरम्मत  पर  भारी

 राशि  व्यय  करे  ?  कया  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  इस  तेलवाहक  पोत  को  तब

 प्राप्त  करने  का
 विचार  कर

 रही
 है  जब

 कि
 स्वयं  उसके  मालिक  उसकी  मरम्मत  कर  लें

 ?
 न

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 fat  श्रलगेशन  :  हमने  यह  सुनिश्चित कर  लिया  है  कि  यह  तेलवाहक  पोत  बहुत  अच्छी  दशा

 में  यह  दूसरी बात  है  कि  कुछ  छोटी-मोटी मरम्मत  की  भ्रावश्यकता  किन्तु  कोई  बड़ी  मरम्मत

 जरूरी  नहीं  मुझे  यह  भी  बताया  गया  है  कि  हमारे  तेलवाहक पोत  के  खरीदने  के  पश्चात्  उसके

 स्वामी  उसके  लिये  २००,०००  पौंड  अधिक दे  कर  वापिस  खरीदने  के  लिये  तैयार  थे  क्योंकि  इसी  बीच

 मूल्यों  में  बृद्धि  हो  गयी  थी  ।

 pat  गिडवानी  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  जो  रुपया  दिया  गया  था  वह  खर्चे  किया जा  चुका

 क्या  fara  बैंक  के  साथ  कोई  बात  चीत  की  जा  रही  है  कौर  क्या  fans  बैंक  कोई  सहायता  देने  को  प्रस्तुत

 हो  गया है  ?

 श्री  झल गे शन  :  इस  सम्बन्ध  में  नहीं  ।

 *yQa,  श्री  भक्त  दन  :  कया  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  २१  2ey [ay Ad  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  १८६  के  उत्तर के
 सम्बन्ध

 में  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  डोईवाला  की  चीनी  मिल  में  गन्ने  से  होने  वाली  रिकवरी  के  बारे

 में  सब  आंकड़ों  का  भ्रध्ययन कर  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  में  गन्ने  के  मूल्य  की  कटौती  को  बहाल  करनें  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही

 की  गयी है  ?

 खाद्य  उपमंत्री  मो०  वें०  :  a

 सभा  की  टेबिल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 चूंकि  इस  इलाके  के  गन्न ेसे  चीनी  की
 c

 सम्पूर्ण  ८'८६  प्रतिशत  थी  जब  कि  बुनियादी

 ee  प्रतिशत  इसलिये  कटौती  बहाल  नहीं  की  जा  सकी  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  इस  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  इस  मिल  में  रिकवरी  ८'८६  प्रतिशत  हुई
 जबकि  बुनियादी  रिकवरी  €'६  होनी  चाहिये  थी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  कटौती  की  गयी  थी

 क्या  उसके  भ्राता  पर  भी  पूरा  रुपया  किसानों  को  मिल  चुका  है  ?

 श्री  प्र ०  प्र०  जन  :  जहां  तक  मेरी  इत्तला  है  १  रुपया  ५  कराना  के  हिसाब  से  सारा  पैसा  किसानों
 को  मिल  चुका है  ।  मेरे  पास  इसके  खिलाफ  कोई  शिकायत  नहीं  करायी  है  ?

 श्री  भक्त  हृदय
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  मिल  को  चलाने  के  लिये  क्या  व्यवस्था की  जा  रही

 क्योंकि  इसके  मालिकों  ने  पहिले  ही  घोषित  कर  दिया  था  कि  वे  इसको  नहीं  और  क्या

 इससे  किसानों  को  नुक्सान  पहुंचने  का  भ्रत्देशा  नहीं  है  ?

 श्री  प्र०  जैन  :  इंडस्ट्रीज  रेग्यूलेशन  कौर  डेवेलपमेंट  ऐक्ट  विनियमन  कौर  विकास

 अधिनियम )  के  मातहत  इस  कारखाने का  कब्जा  गवर्नमेंट ने  ले  लिया  कौर  गवर्नमेंट ने  अपनी

 तरफ  से
 एक

 अफ़सर  मुक़र्रर  कर  दिया है
 प्रौर  वह  इसको  चलाने  की व्यवस्था कर  रहा  बहुत  जल्दी

 me
 चलनी  शुरू

 हो  जायेगी  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में  ।
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 श्री  भक्त  दर्शन  :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  पिछले  साल  जो  कटौती  गन्ने  के  रेट  में  की  गयी

 थी

 az  इस  साल  भी  जारी  रहेगी  या  सारे  प्रदेश  में  जो  गन्ने  का  रेट  फिर  लागू  किया  जाएगा  वही  इस  मिल॑ पर
 भी  लागू  होगा

 ?

 श्री  त् ०  प्र०  जैन  :  जो  कटौती  पिछले  साल  की  गई  थी  कौर  जिन  शर्तों के  साथ  की  गई  थी  ag  इस

 साल  भी  लागू  होगी  |

 श्री  हेमा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रिकवरी  के  लिये  सरकार  मिलों  की  सांख्यकी  पर

 निर्भर  रहती  है  अथवा  इनकी  जांच  कौर  पुष्टि  के  लिये  उनकी  अपनी  व्यवस्था है
 ?

 श्री  ८." ह५  Mo  जैन  :  इस  विशेष  मामले  में  एक  सरकारी  विशेषज्ञ  रिकवरी  के  परीक्षण  के  लिये

 नियुक्त किया  गया  था  ।  उसने  चार  बार  वहां  जाकर  स्वयं  उनकी  जांच  की
 ।

 श्री  शिवनंजप्पा  :  इस  मिल  में  गन्ने  की  कीमत  निर्धारित  करने  के  लिये  कौन  से  फार्मूले  का  प्रयोग

 किया गया  है  ?

 Tat  त्र ०  प्र०  जैन  :  उसे  यहां  दिया  गया  है  ।  १  रु०  ७  करा  की  कीमत  €'६  प्रतिशत  रिकवरी

 पर निर्धारित है  ।  इस  विशेष  मामले  में  रिकवरी ८८६  प्रतिशत  है  ।  प्रारम्भ में  यह
 दी

 गई  थी  कि  किसान  को  १  रु०  ७  करा  के  स्थान पर  १  रु०  ५  शहरी  मिलेगा ।  कौर  यदि  रिकवरी से  कमी

 की  आवश्यकता  सिद्ध  नहीं  हुई  तो  अतिरिक्त  भुगतान  मिल  मालिकों  द्वारा  किया  जायेगा  ।  नैनीताल

 ग्र  तराई  के  कुछ  मिलों  के  बारे  में  ऐसे  ही  श्रादेश  पारित  किये  गये  थे
 ।

 यह  मालूम  gar  at
 कि  रिकवरी

 €६  प्रतिशत  थी  कौर इन  मिलों  के  सम्बन्ध  में  भुगतान  के  लिये  ७ आदश  पारित  कर  दिये  गये  क्योंकि

 यहां  रिकवरी  केवल  ८'  ८६  प्रतिशत  थी  जिसका  भ्रमण  है  एक  मन  गन्ने  पर  करा  ३  पा०  की  भुगतान

 के  ate  ara  पारित  नहीं  fet  गये  हैं  .।

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  जो  मिलें  नवम्बर  में  चलनी  शुरू  हुई  उनके  लिये

 किसी  कठौती  का  ग्लाइडर  किया  गया  है  गन्ने  की  कीमत  में
 ?

 ato  प्र०  जैन  :  ऐसा  फैसला  किया  गया  है  कि  वेस्ट  य ू०  पी०  के  अन्दर जो मिलें जो  मिलें  ४  नवम्बर

 से  पहले  प्रश्न  काम  शुरू  कर  देंगी  उनको  ६  मन  की  रकम  एक  तरह  की  सब्सिडी कहिए  या  जो

 कुछ  दी  जायेगी  ।  २  श्रा०  की  रियायत  एक्साइज  ड्यूटी  में  की  २  श्री
 जो  है  वह  सेस  से

 छोड़ा  जायेगा  प्रौर  १  ato  जो  है  वह  गन्ने  वाले  को  कम  दिया  जायेगा  ।  बाकी  जो  नुकसान होता

 है  वह  भी  ?  का  उसे  मिल  वाले  को  उठाना  पड़ेगा  ।  गन्ने  वालें  को  बजाय  १  रु०  ७  झा०  के  १  रु०

 ६  aro  मिलेंगा  wit  वह  उस  गन्ने  पर  मिलेगा  जो  वह  १२  अप्रैल तक  मिल  को  देगा

 श्री  विश्वनाथ राय  :  क्या  सीधी  सरकारी  एजेंसी  के  grata  गन्ने  में
 देवराज  का  प्रतिशत

 निर्धारित  करने  के  लिये  किसी  व्यवस्था  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री प्री  प्र०  जेन
 :  इस  कार्य  के  लिये  एक  बड़े  संगठन  की  आवश्यकता  है

 ।  सम्पूर्ण देश  के  लिये

 इस  प्रकार  की  योजना  बनाने  का  कोई  विचार  नहीं  फिर भी  रिकवरी के  grate  पर  भुगतान

 करनें के  प्रयोग  की  आज़माइश की  जा  रही  हो  सकता  है  कि  यह  प्रयोग  इस  वर्ष  दस  अथवा  कम  मिलों

 में  प्रयोग  किया  जाये  ।  इसमें  सरकार  ढारा  निरीक्षण  किया  जायेगा  ।

 पंडित #0  चं०  शर्मा
 :

 कया  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  वेस्टर्न  यू
 ०  पी०  में  कितनी  मिलें हैं  जो

 ¥4  नवम्बर  से  पहले  चलाई  गई  हैं  बौर  उनको  अन्दाजन  कितना गन्ना  मिला  है  ?
 सुनाया

 प्री  श्र०
 प्र०  जन

 मैं  इसके  ठीक  mins  नहीं दें  न  क  मेरा  ख्याल  है  कि  १२  या  १४  मिलें

 लाई
 गई

 होंगी

 स्रंग्रेजी  में  ।
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 राम  सुभग सिंह  :  कया  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसी  मिलें  हैं  जिनमें  चीनी  की  रिकवरी  €'६  प्रतिश्त

 से  ग्रीक  है  ate  यदि  तो  क्या  इन  मिलों  को  गन्ना  सम्भरण  करने  वाले  किसानों को  अधिक  कीमतें

 दी  जायेंगी  भ्रर्थात् क्या उन्हें ०७ कया  उन्हें  १  रु०  ७  श्री  प्रति  मन  से  प्रतीक  कीमत  मिलेगी
 ?

 go  जेन  :  ऐसी  अनेक  मिलें  हैं  जहां  रिकवरी  £'६  प्रतिशत से  अधिक  है  ।  माननीय

 सदस्य  इस  पर  पहले  ही  चर्चा  कर  चुके  हैं  कौर  उन्हें  पता  होगा  कि  बोनस  योजना  सरीखी  एक  व्यवस्था  है

 जिसक  अन्तर्गत  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  कृषि  ि गवषणा  परिषद

 T¥Y RO.  श्री  केशव  अ्य्यंगार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्  ने  उत्तरी  भारत  में  सम्पूर्ण  बकरियों  को

 नष्ट  करने  की  योजना  तैयार  की  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  तथा  उसमें  कहां  तक  सफलता  मिली है
 ?

 मंत्री  उठ  ao  :  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 बिना  टिकट  यात्रा

 Teyay.  श्री  धन  द  पांडे  :  क्या  tara  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  का  हाल  ही  का  निर्णय  देखा  है  जिसमें

 न्यायालय  ने  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  परिणामस्वरूप  रेलवे  अधिनियम  की  धारा  ११२  के  अधीन

 श्री  एम०  पी०  शुक्ल  को  १००  रुपए  के  दण्ड  तथा ३  रु०  १  करा  रेल  किराया  देने  से  इस  पर  मुक्त
 कर  दिया  है  कि  छापा  मारने  वाले  दल  के  सदस्य  कौर  अभियोजक  होने  के  नाते  दण्डाधीश  उक्त  मुकदमे
 की  सुनवाई के  लिये  सक्षम  नहीं  कौर

 क्या  इस  निर्णय  को  दृष्टिगत  करतें  हुए  छापामार  दलों  कौर  दण्डाघीशों  के  सम्बन्ध  में

 विधि  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  दा हत्त वाज़  हां  ।

 नहीं  ।

 खड़गपुर  में  रेलवे  कर्मचारियों  की  मुअत्तली

 शनी  सुबोध  हासिल
 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  : ५

 {

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पूर्वी  रेलवे  में  पिछली  मई  में  जो  उत्पात  हुए  थे  उनमें  कथित  रूप  से  भाग  लेने

 के  लियें  कितने  रेलवे  कमंचारी  मुरत्तिब  अथवा  दण्डित  किये  गये

 इस  प्रकार  भाग  लेने  के  लिये  कितने  रेलवे  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  कार्यवाही

 की  गई

 इसमें  कितने  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया  गया  शौर

 क्या  यह  सच  है  कि  न्यायालय  द्वारा  नियुक्ति  प्रदान  करने  के  बाबजूद  भी  अनेक  मुरत्तिब
 किये  गयें  रेल  कम

 क
 चोरियों  को  पुनः  नौकरी  में  नहीं  लिया  जा

 रहा  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  )
 :  अवैध रूप  से  इकट्ठा  झ्रापराधघिक

 अ्रनधिकार  feat,  दंगों  आदि  के  लिये  २५८  रेल  कर्मचारी  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  किये  गये

 थे  शर  वे  सब  अ्रत्तिल  कर  fet  गये  थे
 ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  गम्भीर  कदाचार  के  पर  १७  प्राय
 रेल  कर्मचारी  भी  मुरत्तिब  किये  गये  थे  ।

 २५  रेल  कर्मचारियों  पर  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  ।

 oat  तक  एक  भी  नहीं  ।  सभी  २५  मामलों  की  aah  सुनवाई  हो  रही  है  |

 नहीं  ।  उनके  रिकार्डों  की  इस  जांच  के  पश्चात्  कि  वे  अनुशासनात्मक  कार्यवाही के

 पात्र  नहीं  इन  व्यक्तियों  को  पुनः  काम  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 श्री  सुबोध  हासिल  :  गड़बड़ी के  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  प्रश्न कालीन  घंटे  तथा  अन्य  अवसरों  पर  भी  उस  पर  पूर्णरूपेण  वाद-विवाद  हो

 चुका  है  ।  एक  हड़ताल  के  ही  यह  सब  बातें  हुईं  प्रौढ़  अनेक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनायें  घटीं
 ।

 हड़तालियों  ने  सब  यात्रियों  को  रेल  से  बाहर  खींच  लिया  ait  गाड़ी  को  ्  बढ़ने के  लिये  कह  दिया  |

 इस  घटना  में  पर्याप्त  हानि  भी  हुई  ।  यह  सब  बातें  हड़ताल  की  अ्रवधि  में  ही  हुई
 ।

 इसी  समय  यह  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किये  गये  थे  ate  उन  पर  मुकदमा  चल  रहा

 जिसके  :
 यहां  कुछ  भी  सुनाई  नहीं  देता है  ।

 bart  सुबोध  हासदा
 :

 क्या  कुछ  अधिकारी  भी  इस  घटना  में  aged  हैं
 ?

 श्री  wats  नहीं  ।

 श्री  ब०  स०  भर्ती  क्या  मुरत्तिब  किये  गये  व्यक्तियों  में  से  कुछ  ने  खेद  प्रकट  किया  है  कौर

 काम
 पर  खाने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ग्रोवर  यदि  तो  क्या  इस  विषय  में  कुछ  विचार  किया

 गया है  ?

 श्रलगेदान  :  जेसा  मेने  कहा  मुरत्तिब  किये  गये  कई  व्यक्तियों  को  पुनः  काम  पर  लें  लिया

 गया  है  ।  दूसरे  व्यक्तियों  के  बारे  में  उनके  रिकार्डों  की  जांच  की  जा  रही  है  तथा  यदि  यह  मालूम

 gar  कि  उनके  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  करने  का  कोई  आधार  नहीं
 है  तो  उन्हें  भी  ले  लिया

 जायेगा ॥

 पीलिया प्र स्त  लोगों  को  प्रतिकर

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  कामत  अनुपस्थित  हैं  ।

 राम  aun  सिह  :  यह  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  इसका  उत्तर  दिया  जा  सकता  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।  हम  इसे  बाद  में  लेंगे  ।  मंत्री  महोदय  भी  यहां पर  नहीं  हैं  ।

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  दोनों  ही  यहां  हैं  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  दे  दिया  जाये  ।

 1५४०.  श्री  कामत  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री
 ७  PEARS  को  पूछ  गये  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या

 १८२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  १२  १९५६  को  संसद-कार्य  मंत्री  द्वारा  सभा-पटल  पर  रखे  गये

 विवरण  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  दिल्ली  में  पीलिया  फैलने  के  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  जिन  तेरह  कर्मचारियों  की

 a
 हो  गयी  थी  क्या  उनके  श्रोतों  को  कोई  प्रतिकर  दिया  गया

 नन  म्नारसए  नह

 मिल  म्रंग्रेजी
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 यदि  तो  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :  कोई  प्रतिकर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  पर  भारत  सरकार  द्वारा  विचार  नहीं  किया  गया  ।

 राम  सुलग  सिंह  :  यह  एक  प्रथा  सी  हो  गई  है  कि  यदि  किसी  सरकारी  कार्य  के

 परिणामस्वरूप  किन्हीं  व्यक्तियों  की  जानें  जाती  हैं  तो  उनके  झ्राश्रितों  को  प्रतिकर  जाता है  ।

 इस  घटना  में  कोई  कार्यवाही  कयों  नहीं  की  कई
 ?

 क्योंकि  मृत  व्यक्तियों का  कोई  नहीं  था
 ।

 गु स्वास्थ्य  मंत्री  अमत |  :  मैंने  गृह  मंत्रालय  से  पूछा  था  कि  कया  इस  विषय  में

 उनके  समक्ष  कोई  भ्र भ्या वेदन  प्रस्तुत  किया  गया है  तो  उन्होंने  नकारात्मक  उत्तर  दिया
 ।  मेरे

 सामने  जो  एक  वैयक्तिक  प्रतिनिधित्व  किया  गया  था  उसमें  उक्त  विधवा  को  दयावश  कुछ  सहायता

 दें  दी  गई  थी  ।

 राम  सुभग  सिंह  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  wa  मृत  व्यक्तियों  के  आश्रितों  द्वारा

 भ्र भ्या वेदन  किया  जाये  तो  क्या  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  ?

 पराजक्मारी ब्रह्म  कौर  :  अभ्यावेदन पर  विचार  करने  के  लिये  में  सदा  प्रस्तुत हूं  कौर  यदि

 कारुण्य  अनुदानों  के  लिये  निधि  उपलब्ध  होगी  तो  हम  इस  विषय  पर  निस्संदेह  विचार  करेंगे  ।  किन्तु

 मैं  सभा  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ७. ५  आकर्षित  कर  दूं  कि  यह  दिल्ली  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व

 था  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  are  है  कि  पिछले  वर्ष  जो  सरकारी  कर्मचारी

 पीलिया से  बीमार  हुए  थे  उन्हें  प्रिया  इलाज  कराते  समय  बिना  वेतन  की  wer  दी  गई  थी  प्रौढ़  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  से  गृह  मंत्रालय  को  लिखा  जा  रहा  है  कि  कम  से  कम  उतने  दिनों  का  वेतन तो

 उन्हें  दिला  दिया  जाये  ?

 राजकुमारी  प्रमाथ  कौर
 :

 जहां  तक  मुझे  इत्म  है  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  जो  कर्मचारी  बीमार  पड़े

 थे  उनकी  बीमारी  के  टाइम  में  वेतन  भी  मिलता  रहा  तर  उनको  इलाज  भी  मुफ्त  में  मिलता  रहा  लेकिन

 ग्राम  कोई  ऐसा  केस  हो  तो  मुझे  माननीय  सदस्य  बतायें  मैं  उसके  बारे  में  देखूंगी  |

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  क्या  सरकार  ने  प्रतिकर  का  कोई  प्रस्ताव  प्रचारित  किया  है  ?

 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  नहीं  ।

 पालघाट  सामुदायिक  परियोजना

 1*  ४२.  श्री  इ०  ईया चरण  :  कया  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पालघाट
 सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्र  की  अनुसूचित  जातियों

 की  कौर से  मकान

 बनाने
 के  हेतु  ऋण  के  लिये  PERN  तौर  EYE  में  कितने  प्रार्थनापत्र

 प्राप्त हुए

 कितने
 प्रार्थनापत्र

 तक  स्वीकृत
 किए  गए

 हैं  शर  कितने
 ह

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 प्रत्येक  मामले  के  निबटान  में  औसतन  कितना  समय  लगेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  मंत्री  (  श्री  सु०  कंठ

 geuy  A&

 ae  २०२

 स्वीकृत  २४४

 अ्रस्वीक्ृत  १७

 (7)  लगभग एक  महीना

 श्री  Fo  ईयाचरण  :  प्रार्थनापत्र  रह  करने  के  कया  ग्राघार  थे  ?

 जी  go  कु०  डे
 :  जिन  स्थानों  पर  मकान  बनाये  जाने  का  विचार  है  उनके

 स्वत्व
 की

 स्थापना

 उनमें  से  एक  मुख्य  ग्रा धार  है  जिनके  कारण  प्रार्थनापत्र  रह  किये  गये  हैं
 ।

 श्री  go  ईया चरण  :  भू-स्वामियों  की  सम्पत्ति  के  अभाव  में  क्या  माननीय  मंत्री  गांवों  में  इस

 प्रयोजन  के  लिये  रखे  गये  रिकार्ड  देखने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेंगे  जिनसे  सामुदायिक  योजना

 क्षेत्र  के  हरिजनों  का  मकानों  रोक  मकान  बनाने  के  स्थानों  पर  अ्रधिकार  जाना  जा  सके  |

 श्री  Jo  क०  डे  :  खण्ड  के  प्रभारी  अधिकारी  प्रार्थनाओं  पर  विचार  करतें  समय  सहायक

 साक्ष्य  पर  ध्यान  देते  हैं  ।

 राम  gun  सिंह :  क्या  मंत्री  महोदय  को  यह  बात  मालूम  हुई  है  कि  मकान  बनाने  के  लिये

 प्रार्थनाएं इस  आधार  पर  भी  रह  कर  दी  गई  हैं  कि  जमीन का  क्षेत्रफल  बीघों  कौर  कट्टों  के
 रुप  में  दिया

 जाता  वर्ग  फीट  के  हिसाब  से  नहीं  ?

 श्री  Jo  कठ  डे  :  प्रशन  का  अन्तिम  भाग  समझ  में  नहीं  श्राया  |

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  भारत  में  अनेक  व्यक्ति  अपने  प्रार्थनापत्रों  में  लिखते  हैं  कि
 उनकी  जमीन

 इतने  एकड़  कौर  इतने  सेंट  है  अथवा  इतने  बीघे  कौर  इतने  कट्टे  है  ate  यह  नहीं  लिखते  है ंकिं
 जमीन

 इतने  वर्ग  फीट  प्रौढ़  केवल  इसी  आधार पर  उनके  प्रार्थनापत्र रह  कर  दिये  जाते  हैं  ।  क्या  माननीय

 मंत्री  को  यह  बात  मालूम  हुई  है
 ?

 tat go  खण्ड डे  :  मुझे इस  प्रकार  की  विस्तृत  जानकारी  नहीं  है
 ।  वस्तुतः  राज्यों को  हम

 जिस  परिमाण  में  स्वायत्तशासी  देखना  चाहते  हैं  उसकों  दृष्टिगत  करते  हुए  केन्द्रीय  प्रशासन
 ढारा  इस

 प्रकार  की  जानकारी  रखना  सुसंगत  नहीं  है  |

 श्री  ना  स०  मूर्ति  :  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  अधिकांश  मामलों  में  हरिजन  अपने

 निवास के  बारे  में  प्रलेखबद्ध  साक्ष्य  नहीं  दे  सकते  हैं  ?  मंत्री  महोदय  इस  तथ्य पर
 ध्यान

 नहीं  देंगे
 «० कि  वह  a  उनके  विज  उक्त  स्थान  में  रह  रहे  है

 fait  फ्रेंक  मन्थनी  :  मंत्री  के  पूर्वज  ?

 श्री  ब०  स०  मूर्ति  :  कया  विरत  निवास  साक्ष्य  नहीं  है  तथा  कया  मंत्री  महोदय  इस  तथ्य
 पर  विचार

 नहीं
 करेंगे  ?

 महोदय  :  यह  एक  सुझाव  है  ।  इसमें  किसी  प्रकार  की  जानकारी  की  मांग  नहीं  की

 गई  है
 |

 T3To
 राम  gan  सिंह  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  वह  विस्तृत  जानकारी  में  नहीं  पड़ना

 ० चाहते
 सारे

 बिहार  में  नाप  बीघे  कौर  wet  में  किया  जाता  है  ate  प्रार्थनापत्रों में  भूखण्ड
 व

 मूल  it
 में
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 बीघे  कौर  कट्टों  में  लिखा गया  है  ।  जितने  प्रार्थनापत्र  खण्ड  विकास  एवं  सामदायिक  परियोजना

 भ्र धि कारियों  के  पास  जाते  हैं  उनका  यही  आधार  है  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सामान्यतया  प्रश्न  इतना  लम्बा  नहीं  होता  है  |

 |  Sto  राम  gan  सिंह  :  मंत्री  महोदय  प्रभी  मेरी  बात  नहीं  समझे  मैं  श्रपनी  बात  स्पष्ट  करना
 चाहता  | &

 महोदय :  प्रश्न  केवल  यह यह  है  कि  क्या  कोई  ऐसे  भ्रावेदन  थे  जों  इस  प्राविधिक

 ग्रा धार  पर  स्वीकार  किये  गये  हैं  कि  कमी  7  विशेष  माप  में  उल्लिखित 2  क्योंकि उनके  क्षेत्र  म  उनक

 ग्रीन  माप  हैं  ?  क्या  यही  प्रदान है  ?

 \ राम  सुभग  fag

 श्री सु०  कु०  डे  :  शायद  ही  मुश्किल
 से  ऐसा  gar  परन्तु  यदि  माननीय  सदस्य

 मंत्रालय

 को  एस  मामले  बतायें  तो  निश्चय  ही  उचित  कार्यवाही  की  जाएगी  |

 श्री  go  ईयाचरण :  ऐसे  कितने  मामले  हैं  जिनमें  परियोजना  कार्यपालक  भ्रमणकारी  ने  हरिजनों

 लिये  घटिया किस्म  मकान  बनाने की  सामग्री  से  मकान  बनाए  हैं  प्रौढ़  उनमें  से  कितने  मकान

 कुछ  ही  महीनों में  गिर
 vite  कितने

 ऐसे
 स्थान  जहां  गारे  की  दीवालों  कौर  बांस

 के  छप्परों
 वाले

 मकान  कई  वर्षों  तक  चलेंगे  ?

 श्री  Jo  कु० डे  इतने  सामान्य  स्वरूप  का  है  कि  उसका  तत्काल  उत्तर  देना  कठिन  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  मंत्रालय  को  यह  बताएं  कि  उनका  श्राव्य  क्रिस  विशेष खण्ड  से  है  तों  मंत्रालय

 निश्चय  ही  पूछताछ  करेगा  कौर  सभा  के  समक्ष  सूचना  रखेगा  |

 श्री go  ईया चरण  :  क्या

 महोदय  :  मेरी  प्रार्थना  पर  फिर  ध्यान  नहीं  दिया गर  मेरे  कहने  के  पूर्वे  ही  मान

 नीय  सदस्य  बोलना  शुरू  कर  देते  है दें  ।  श्री  कृष्ण |

 श्री  म०  र०  कृष्ण  :  जब  इन  हरिजनों  को

 afi  व

 धन  दिया  जाता  है  तो  बया  उनकों  मकान

 बनाने
 के

 लिये  कोई  नमना  या  रूपरेखा  बताई  जाती  है

 श्री  Jo  Wo  डे  :  यहीं  पद्धति

 जोर  मेल

 TYS2.  श्री  करणी  सिह  जी :  क्या  रेल  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  मालम  है  कि  दिल्ली से  जोधपुर  जाने  वाली  जोधपुर-मेल  ००.०४

 बजे  सबेर  श्री  गंगानगर से  ora  वाली  ४  बी-एस बी  के  ara के  १६  मिनिट  पहले  सादुलपुर

 sed  है  इस  प्रकार  जोधपुर  के  यात्रियों  को  अपने  स्थान  पर  पहुंचने  में
 २४  चट  देर  हो  जाती  है

 ?

 यदि  मालम  तो  इस  तथ्य  की  ठप्टि से  कि  गंगानगर के  लिये  उच्च  न्यायालय  की  बेंच

 जोधपुर में  है  भ्रौर  फलस्वरूप  गंगानगर  से  जोधपुर  के  लिये  नियमित  रूप  से  बहुत  यातायात होता  है

 क्या  सरकार  ने  जोधपुर  मेल  के  समय  को  इस  प्रकार  रखने  की  सुकरता  पर  विचार  किया  है  जिससे  वह

 सादुलपुर म  चार  बी-एस बी  के  यात्रियों को  ले  ग्रोवर  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही

 की  हवा  करना  चाहती है  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  |  ह  IT  थ क  TASS  Dll
 a

 मल  ग्र ग्र जी  |
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 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़

 R-2-2RUY  से  सादुलपुर में  बी  ०  एस०  एच०  पसार  संख्या ३  (४  ato  एस०

 बी०  अझोरी CRE  अप  मेल  में  सम्पकं  स्थापित  करनें  का  प्रस्ताव  है  ।

 चर्च  गेट  रेलवे  स्टेशन

 Tye
 श्री  काजरोल्कर

 श्री  बंसल

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चर्चगेट  स्टेशन  की  नई  इमारत  कब  पुरी  हो  जायेगी
 ?

 इमारत  की  कुल  लागत  क्या  कौर

 नई  इमारत  में  यात्रियों  के  लिये  किन  विशेष  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 तथा  परिवहन  मंत्री  श्रलगेहान  )  :  स्टेशन का  भाग  तथा  उसके  पास
 की  खुली

 जगह  जून  १९५७  तक  पुरे  हो  जाने  की  है  कौर  कार्यालय के  उपयोग  के  लिये दोष  भाग
 न  Reus  तक  पुरा  हो  जाएगा  |

 लगभग  ६०  लाख  रुपया  |

 काफी  बड़ी  खुली  जगह  कौर  संचार  क्षेत्र  बड़े  शर  अधिक  संख्या में

 की  दूकानों  के  लिये  अ्रधिक  ata  ate  अधिक  चौड़े  बाहर  जाने  तथा  भीतर  जाने  के  फाटक
 |

 श्री  काजरोल्कर  :  कया  is  ट्रंक  रोड  स्टेशन  को  फिर  से  बनाने  ate  वहां  भी  ऐसी  सुविधाओं

 की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 fat  श्रलगेशन  :  यह  केवल  चर्चगेट  स्टेशन  से  सम्बन्धित  है  ।  मैं  ग्रेंड ट्रंक  रोड  स्टेशन के  बार  में

 कछ  नहीं  कह  सकता  हैं  ।

 दिल्ली  में  बिजली  का  सम्भरण

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह
 श्री  दी०  चे  शर्मा

 rey we  श्री  भागवत श्रीपाद

 सरदार  इक़बाल

 |  सरदार  श्रकरपुरी :

 दिल्ली  की  बटती “ कया  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  aecil  की  बढ़ती

 seat  हुई

 कौर

 बिजली  के  प्रकाश  की  कमी  की  दृष्टि  बिजली  की  पूर्ति  को  बढ़ाने  के  लिये
 सरक  क्या  कार्यवाही कर

 रही  है
 ?

 सिंचाई  ite  विद्युत  उपमंत्री

 :  दिल्ली में  च  शक्ति  की  कमी  को  पुरा  करने

 क  लियें

 (१)  २०,०००  किलोवाट  की  afer  तक  विद्युत  उत्पन्न  करने  वाल  डीजल

 (2)  ब ०,०००
 किलोवाट  का  एक  भाष  संयंत्र--की स्थापना  करने  का  निर्णय  किया गया  है  ।

 wast में  ।
 {Circulating  area
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 श्रीमती  कमलेन्बुमति  श्ञाह  :  क्या  यह  सत्य है  भ्र ौर  क्या  सरकार

 aa
 वाह  फि  कई  स्थानों में

 ae लौकी  हाउस  टैक्स  लिया  जाता  है  लेकिन  लोगों  को  कछ  भी  जसिलिरट  ज  )  बिजली

 सीवेज  कनेक्शन  एण्ड  रोड्स  की  नहीं  दी  जाती
 ?

 श्री दी०  Wo  शर्मा  :  क्या  सरकार  दिल्ली  की  वर्तमान  श्रावइ्थकता  ग्राजकल  की  जाने  वाली

 पूर्ति  का  अनुपात जानती  है  ?

 श्री  हाथी :  हां  ।  मांग  के  कारण  बढ़ने  वाले  भार  का  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  है  AGUG

 में  दिन  में  श्रावक  बिजली  शाक्ति ७२४  सेगावाट  और रात में रात  में  अ्रावश्यक  बिजली  afra  1७४१०

 मेगावाट  होगी  PRUE  में  प्राप्य  बिजली  बिक्री
 ६२

 मेगावाट  होगी  इस  प्रकार  ट  क

 अतः में  १३  मेगावाट की  कमी  होगी  |

 इक़बाल  fag:  क्या  सरकार  ने  भाखड़ा  से  दिल्ली  को  विद्युत  पूत्ति  किये  जाने  के  सम्बन्ध

 में  पंजाब  सरकार के  साथ  कोई  करार  किया  है  ae  क्या  सरकार  पंजाब  में  विद्युत  ahaa  की  कमी  हो

 जाने  के  कारण  इस  करार  में  परिवहन  करने  के  लिये  तेयार  होगी
 ?

 हाथी  :  इस  सम्बन्ध में  दल्ली  राज्य  सरकार  ने  पंजाब  सरकार  से  करार  कर  लिया  है

 श्र  वह  विकल  २०,०००  किलोवाट  की  विद्युत  शक्ति दे  रही  है  शर  exe  में  जब  भाखड़ा

 बांध में  विद्यत  शक्ति  पैदा  होने  लगेगी  तब  ४०,०००  किलोवाट  की  विद्युत  शक्ति  दी  जायेगी
 ?

 श्री  दी०  चं०  र्म  क्या  यह  सच  नहीं है  कि  औद्योगिक  उपयोगों के  लिये  विद्यमान  की  बहुत

 कमी  है  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  कुछ  किया  जायेगा
 ?

 श्री  हाथी
 :

 इसीलिये  दिल्ली  में  विद्युत्  शक्ति  उत्पन्न  करने  के  लिये  श्र  ग्रसित  संयंत्र  स्थापित

 करने  की  वर्तमान  योजना  स्वीकृत  कर  ली  गई  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 सेतु  समुद्रम  परियोजना

 श्री  चट्टोपाध्याय : EY  श्र
 भ  भरी  सामान :

 क्या  परिवहन मंत्री  २  euE  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ६२३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 व्या  सेतु  समुद्रम  परियोजना  समिति  की  सिफारिशों  की  प्राविधिक जांच  तब  से  समाप्त

 हो  गई  है
 ?

 यदि हो  गई  तो  सम्पूर्ण  प्रस्ताव  किस  ददा  में  wiz

 यदि  नहीं  हुई  तो  तत्सम्बन्धी कारण  ?

 [
 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  श्व लगे शन  )  प्रारम्भिक  प्राविधिक  जांच  से  यह  पता  चला

 है  कि
 समिति

 द्वारा  सिफारिश  किया  गया  नौवहन  मागं
 का  जोड़ा  जाना  संतोषप्रद  होगा  परन्तु  पानी

 हरन  इर
 भू-गत  छिद्र  कौर  मानसून  में  लहरों

 को
 प्रतिक्रिया  के  अध्ययन

 के
 परिणामस्वरूप

 लागत  के  प्राक्कलन  में  परिवर्तन  करना  होगा
 ।

 पानी  सम्बन्धी  पड़ताल  को  छह  सर्वेक्षण  मौसम

 प्रंग्रेजी  में  ।
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 में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  मद्रास  सरकार  से  यह  प्रार्थना  की  गई  है  कि  वह  अन्य  दूसरी मदों  में  काम

 दुरू कर  दे  प्रौढ़  उसे  इस  बात  का  नचा  गन  ल  छह  aS  हा
 त्या  राया >  ि  जो  woo ड  वह  केन्द्रीय  सरकार  पूरा

 करेगी  ।

 बाढ़

 *¥Qo,  श्री  रा०
 न०  सिंह :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  की  बाढ़  से  जितने  रेलवे  लाइन  क्षतिग्रस्त  अथवा  ध्वस्त  हुईं

 बाद  से  उसकी  रक्षा  के  लिये  नये  बांध  शादी  बनायें  गये  थे

 क्या  बाढ़  के  पानी  के  ज़ोर  से  ये  बांध  ट्ट  गये  जिसके  फलस्वरूप  रेलवे  लाइनें  टूट  गयीं  ;

 वर्षा  अर  बाढ़  से  ध्वस्त  रेलवे  लाइनों  में  से  कितनी नई  कौर  कितनी  पुरानी
 ate

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  हां  हो  तो  उन
 लि  मी Stal  का  नाम  क्या  है  जिनमें  दरार

 फलस्वरूप  रेलवे  zat.ay थीं  ?

 रेलवे  तथा
 परिवहन  उपमंत्री

 रेलवे  लाइनों  के  पास  रेलों  ने  हाल

 में  कोई  मये
 बांधे  नहीं  बनाये  है ंप

 संवात  god  ।

 पिछली  बाढ़  मे  भारतीय  रेलों  के  ८४  सेक् डी नों  को
 नुक्सान  पहुंचा  ।  इनमें  दो  सेक् दान

 सवाल  नहीं  उठता  |

 रेलवे  को  क्षति

 1५२१.  श्री  रास  कृष्ण  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  पुनर्गठन  दंगों  के  सक्रिय  रैलियों  कुल  कितने  हमले  किये

 क्या  उन  झगड़ों  में  रेलवे
 की  सम्पत्ति  को  कोई  हानि  हुई

 यदि  हुई  तो  हानि  किस  प्रकार  की

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  लोगों
 को  गिरफ्तार  किया गया

 यदि  तो  गिरफ्तार  किए गए  कुल  व्यक्तियों  की  संख्या  ;

 कयों  भविष्य  में  ऐसी  हानियों  सेब लने  के  लिये  कोई  पुर्वोपाय  किए  गए  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज
 :  शौर  लोक  सभा

 के
 पटल

 पर

 एक  विवरण
 रखा

 जाता  ह  1
 देखिये  परिशिष्ट

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३
 ]

 {:
 \  ste  हां  ।

 RvE]

 मोकामेह में  गंगा  का  पुल

 न  पी  विभूति
 :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मोकामा  में  गंगों को  पुल  बनाने  के  लिये  लगाये  गये  प्रवीण  श्रमिकों  शौर  अप्रवीण  श्रमिकों

 की  कुल  कितनी

 तेनी
 तट

 नाटा

 मूल  asi  में  ।
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 क्या  वहां  विदेशी  प्रवीण  श्रमिक  यदि
 तो

 भारतीय  विशेषज्ञों  की  ate  उनके  वेतन  तथा

 उपलब्धियों  की  तुलना  क्या  है  wiz

 क्या  कार्य  विहित  कार्यक्रम  के  अ्रतुसा र ्य  हो  रहा  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  खां

 प्रवीण  श्रमिक  R42
 कट ग
 WA  प्रवीण  श्रमिक  पर

 moray  श्रमिक  श  A279

 नही ं।

 भारतीय  राष्ट्रीय  रेल
 कर्मचारी  संघ

 1५३१.  श्री  नम्बियार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे के  मजदूरों  में  एकता  बढ़ाने  के  लिये  मार्च  PRUE  में  भारतीय  रेल  कर्मचारी

 राष्ट्रीय  संघ  की  दो  शाखाओं  के  नेताओं  ने  जिस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  क्या  सरकार  को
 उसकी

 जानकारी

 क्या  सरकार  ने  समझौते  की शर्तों के  अधीन  पद-धारियों का  चुनाव  करनें  के  लिये  श्रम

 आयुक्त  की  सेवायें  प्राप्त  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की

 क्या  सरकार ने  समझौते  के  निर्वचन से  उत्पन्न  होनें  वालें  विवादों  को  निपटाने  के  लिये

 तदर्थ  न्यायाधिकरण  के  न्यायाधीश  की  सेवायें  ली  ate

 एकता  प्राप्त  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  की  स्थिति  क्या  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  सरकार को  भारतीय रेल

 चारी  राष्ट्रीय संघ  के  सभापति  श्री  वालिदा  श्री  गुरु स्वामी  के  बीच  हुए  समझौते
 की

 जानकारी  है  ।

 संघ  द्वारा  प्रार्थना  किये  जाने  श्रम  मंत्रालय  ने  क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्तों  की  सेवायें  देना

 स्वीकार कर  लिया  है  ।

 नहीं  ।

 दोनों  सम्बन्धित  पक्षों  ने  एक  मिली  जुली  बैठक  की  थी  कौर  उनकी  फिर  से  बैठक  होगी  ।

 aren  है  कि  उचित  समय  में  संतोषप्रद  प्रगति  होगी  ।

 विद्युत  का  उत्पादन  कौर  उपभोग

 1*४५३२.  श्री  झूलन  सिह
 :

 कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 देश  में  विद्युत्  के  उत्पादन  कौर  उपभोग  का  मौजूदा  पाए  २४  प्रतिशत

 नगरवासी  जनता  के  लिये  ४६  प्रतिशत  viz  Eas  प्रतिशत  ग्रामवासी  जनता  के  लिये  ४१  प्रतिशत
 जै 14.0  ौर

 यदि  तो  विद्युत  उपभोग
 के

 इस
 अत्यघिक

 अ्रस्तर को
 को  दूर  करने

 के
 लिये  कौन  से  उपाय

 सोचे  जा  रहे

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 कौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  कौर  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर

 रखा  जाता  |  [  देखिये  परिशिष्ट  rare  संख्या
 ४  ]

 उत्तर  रेलवे  के  असिस्टेंट सजन

 T*R3R.  श्रीमती  रेण  चक्रवातों :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  में  १  geyy & geet से  पहले  दूसरी श्रेणी  पी  के  असिस्टेंट

 सजन  के  पद  पर  नियत  चिकित्सा  स्नातकों  को  जो  अधिक  मल  बेलन  दिया  जाता  था  वह  ial  तारीख

 के  बाद  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों  को  नहीं  दिया  a

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  gary  कौर  g-€-2EK3 AAT को
 सभी  रेलवे  को  ५  दिया  गया  था  कि  उन  असिस्टेंट  सर्जनों  जो  चिकित्सा  स्नातक  उस  तारीख

 से  २००  रुपये  वेतन  दिया  जाये  कि  वे  वेतन  की  इस  दर  से  कम  वेतन  पा  रहे  हों  ।  उत्तर  रेलवे  में

 बाद  में  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों को  यह  वेतन  नहीं  दिया  गया  क्योंकि  इस क्षेत्र में  दुसरी  श्रेणी  के

 ग्र सि स्टेंट  सर्जन  के  पद  के  चिकित्सा  के  सनद-प्राप्त  व्यक्ति  उपलब्ध  थे  ।

 कोयला

 ३४.  श्री  श्रमर  सिह  डामर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलवे  की  कोयले  की  ढलाई  के  बारे में  पाकिस्तान से  काफ़ी

 बड़ी  रकम  वसूल  करनी  कौर

 यदि हां  तो
 बकाया

 रकम  कितनी  है  कौर  उसको  वसूल  करने  के
 लिये

 क्या  व्यवस्था
 की

 जा  रही है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  श्र  भारत-पाकिस्तान

 व्यापार  समझौते *  के  म्नुसा र कि  १९४५१  से  पाकिस्तान  को  जो  कोयला  दिया  गया  उसकी  ढुलाई  बाकी

 नहीं  हैं  क्योंकि  इस  कोयले  की  ढुलाई  का  भाड़ा  रेलवे  को  या  तो  भारतीय  कोयला  कमिश्नर  सें
 मिलता

 है  या  पाकिस्तान  कोयला  भेजने  वाले  भारतीय  कोयला  खान  के  मालिक
 से  ।  लेकिन  बंटवारे के  बाद

 ही  झ्रारजी  तौर  पर  उस  समय  की  ६०  पी० रेलवे  ने  एन  ०  डब्ल्यू ०  रेलवे को  कुछ  कोयला  दिया  था  जिसकी

 धुलाई  Bek  लाख  रुपये  थी  ।  इस  रकम  की  पूरी  श्रदायगी  पाकिस्तान  सरकार  ने
 met  नहीं

 की
 है

 बाकी  रकम  में  से  एन०  डब्ल्यू  ०  रेलवे  ने  फिलहाल  ६३  €  लाख  रुपये  नाम  खाते  में  मान  लिये  हैं

 शौर  बाकी  रकम  के  बारे  में  जांच  हो  रही  है  ।

 खाद  उत्पादन

 श्री  भीखा भाई  :
 पंडित  gto  ना०  तिवारी

 TERRE.
 {

 क्या  area  site  fir  eft  यह  wend  को  पा  FT  कि  ara  शर  कृषि  के  पुष्कर  मंत्रालय  बनाये

 जानें  के  बाद  खाद्य  उत्पादन  कौर  खाद्य  सम्भरण  को  बढ़ाने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खाद कौर  कृषि  मंत्री  to  प्र०  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 विवरण

 प्रथम  पंचवर्षीय योजना  में  अधिक va  उपजाने  योजनाओं को  दी  गई  वित्तीय  सहायता को

 जारी  रखना  क  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  विस्तार  खण्डों  में  बीज  उपजाने के  फ़ार्म  स्थापित  करक  देवा  में  अधिक
 टि  क  जी  क  निमि  pee  eee  ie  eee  ee

 मूल  अंग्रजी  म  ।

 Indo-Pakistan  Trade  Agreement



 २८  नव स्वर  gey  लिखित  उत्तर  429

 ्  बीज  का  पर्याप्त  उत्पादन  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है  ।  स्थानीय  खाद  प्रौढ़  हरी  खाद  का

 पूर्ण  उपयोग  करने  कौर  खेती  की  अ्रधिक  west  प्रणालियों  को  अपनाने  के  लिये  प्रशिक्षण  प्रौढ़  प्रचार

 योजनायें  आरम्भ  की  गई  हैं  ।  राष्ट्रीय  विस्तार  तथा  सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्रों  में  कृषि-उत्पादन

 को  सर्वोच्च  पूर्ववतता  दी  जायेगी  ।

 जहां  तक  खाद्यान्न  के  सम्भरण  का  सम्बन्ध  आपातकाल में  परिस्थिति  का  सामना  करने के  लिये

 खाद्यान्न  का  संग्रह  प्रौढ़  मौजूदा  खपत  के  लिये  भी  खाद्यान्न  का  आयात  किया  जा  रहा है  ।  यथासमय

 गह  र  चावल  का  दस-दस  लाख  टन  का  संग्रह  करने  की  प्रस्थापना  है  ।

 चिकित्सा  स्नातकों  का  सेवायोजन

 r*yaig,  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  नया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  |  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देवा  में  कई  चिकित्सा  स्नातकों  को  रोजगार

 प्राप्त  नहीं  है  कौर  उनमें  से  कई  स्नातकों ने  भ्र पना  नाम  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  बजे  कराया  कौर

 क्या  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  देने  के  लिये  कोई  .  योजना बनाई  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  मत  कौर  सरकार  को  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार

 चिकित्सा  स्नातकों  की  बेरोजगारी  बहुत  अधिक  नहीं  है  ।

 केन्द्र  पर  विभिन्न  राज्यों  की  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  पदों  के  अतिरिक्त  राज्यों  को  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  स्वास्थ्य  योजनाओं  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  स्नातकों  को  नौकरी

 अ्रवद्य  दी  जाती  है  ।

 कोसी  परियोजना

 1५३८.  श्री  ल०  Ato  मिश्र  :  क्या  सिचाई  ste  विद्युत  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आने

 वाली  ऋतु  के  लिये  कोसी  परियोजना  का  वह  बया  कार्यक  है  जिसको  केर

 न्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 ग्रा योग  ने  स्वीकार कर  लिया  है  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  :  कार्य वहन  ऋतु  PERG  के  लिये  कोसी  नियंत्रण

 ate  जिसमें  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  ora का  एक  प्रतिनिधि  द्वारा  स्वीकृत  कार्यक्रम  दिखाने

 aver  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५  |

 चामराजनगर-सत्यसंगलम  रेलवे  लाइन

 म०  दि०

 श्री  नम्बियार

 श्री  बौछार

 st  सें०  Fo

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सके  है  कि  उन्हे न्होंने  कुछ  दिन  पूर्वे  मैसूर
 में  घोषणा  की  थी  कि  after  ही  चामराजनगर  तथा  सत्यमंगलम  के  बीच  रेलवे  लाइन  बनाने  का  कायें

 प्रारम्भ हो  जायेगा  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज  :  यह  कहा  गया
 था  कि  यदि  इसके  लिये

 निषि/उपलब्ध  हुई
 तो

 अगले  वर्ष  इस  रेलवे  लाइन  को  बनाने  पर  विचार  किया
 जा  पकता  है  ।

 क  a  व  ि  ae

 अंग्रेजी  में  ।
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 पूर्वोत्तर  रेलवे  वर  गाड़ी  का  बन्द  करना

 TERBY,
 श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 पूर्वोत्तर  रेलवे

 पर  ३१३
 डाउन

 तथा
 ३१४

 झप  सोनपुर
 गुजर  कर  भगवानों  से  कानपुर  तक  जाती है  के  ग्रक्तूबर  १९५६  में  बन्द  किये  जाने  पर  पुरनिया

 जिले
 की  जनता  में

 बड़ा  द नसन्तापष

 यदि  तो
 क्या  सरकार  जनता  की  मांग  देखते  हुए हए  इनको  फिर  चलाने  का  विचार  कर

 रही  म्यार

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  जोगबनी  तथा  कटिहार  के  बीच

 ३१३
 तथा  ३१४  डाउन  गाड़ियों को  Fo-Y¥E  से  बन्द  करने  के  विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  ।

 (@)  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मणिपुर  राज्य  परिवहन  कारखाना

 1४५४७.
 श्री  रीडिंग  किलिंग

 :
 क्या  परिवहन  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मनीपुर  राज्य  परिवहन  कारखाने  में  गैर-सरकारी  कारों  तथा  ट्रकों  की  मरम्मत  तथा

 सफाई  भी  होती  कौर

 यदि  तो  १६५५-५६  तथा  PEUS-YY  में  कितनी  गैर-सरकारी  कारों  तथा  ट्रकों  की

 मरम्मत  तथा  सफाई  की  गई  तथा  उससे  कितनी  धन  राशि  मिली

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  हां  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 rire  -४६  १९५६-५७  (१५  नवम्बर

 a  K-  poem  ne  one  ere  No

 गाड़ियों
 की  संख्या  प्राप्त  धन

 राशि  गाड़ियों  की
 संख्या

 प्राप्त  धन  राशि

 कार  «४८  रुपये  &  ६  रुपय

 द्ग  ६  रुपय १३
 —  So

 है  ए  ४८  रुपय  20  ae ~ Ry \  रुपये
 मे  १३

 खान

 बन्दरगाह  का  विकास

 प्रसाद  श्री  दें  दिवा  राव  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  स
 x

 को
 मेगर

 के  सभी  maa  के  बन्दरगाह  के  रूप  में  विकास  की

 सम्भावनाओं  के  पुना में  किये  गये  नमने के  प्रयोगों  के  परिणामों का  पुना  गवेषणा  कन्द्र का का  प्रतिवेदन

 मिला  ण  eee  te  te  ee

 मूल ५  झ्रंग्रेजी  में  ।
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 द
 झोर क्या  इस  प्रतिवेदन के  आधार  पर  कोई  निर्णय  किया  गया  है

 बया  इस  योजना  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सरि  मलित  करने  की  कोई  व्यवस्था  की

 गई  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  हां  ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  एक  चौड़ी
 नहर  बनाई  जाने  की  सम्भावना है  जिसमें  २२

 फीट  गहराई  तक  के  जहाज  सकते
 हं

 |  परिवहन  मंत्रालय  के  प्रविधिक  पदाधिकारी  इसका  अध्ययन

 कर  रहे  हैं
 ।

 जांच
 का  एक  प्रश्न

 यह  है है  कि  ऐसे  सीमित  उपयोग  का  बन्दरगाह  तथा  तटीय  तथा  समुद्र

 पार  नौवहन  की  आवश्यकताओं  की  पूति  कर  सकेगा  ।

 अभी  यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कलकत्ता  बन्दरगाह

 1५४६.  श्री ब०  दास
 :

 कया  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महानदी  नदी  सम्बन्धी  फ्रांसीसी  ae 4  में  कलकत्ता

 बन्दरगाह  भी  गया  ग्रोवर

 यदि हां  तो  उनक  द्वारा  देखें  गये  स्थानों  तथा  उनक  द्वारा  दिये  गये  परामर्शों  के  ब्योरे

 क्या  ef

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  नहीं  ।  ५

 वें  कलकत्ते  के  खास-पास  की  भ्रान्त रिक  नौपरिवहन  नहरों  तथा  कलकत्ता  बन्दरगाह

 के  किंग  जाज  तथा  किदरपूर  गोदी  को  देखने गए  थे  ।  इस  दौरे  का  seam  उड़ीसा  तट  पर  गहरा  समद्रीय

 बन्दरगाह  के  प्रस्तावित  स्थान  के  निकटतम  बन्दरगाह  की  दशा  का  पर्यवेक्षण  करने  का  था

 सामुदायिक  परियोजनाश्रों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 श्री हेम  राज
 श्री  शिवनंजप्पा ७

 द
 श्री

 रघुबीर  सहाय
 :

 @o  wo  सोनिया :

 कया  सामाजिक  विकास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  सामुदायिक  विकास  के  सम्बन्ध  में

 फाड  फाउडेशन  क  सलाहकार  डा०  काल  टलर  न  भारत  क  सामुदायिक  विकास  कायक्रम  के  बारे  में  जो

 वर्द  है  ? रिपोर्ट  दी  है  उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ete
 सामुदायिक  विकास  मंत्री  स०  |. . ०  डा०  काल  टेलर  की  रिपोर्ट  एक  अ्रत्यन्त  कीमती

 दस्तावेज  है  जो  कि  प्रोग्राम  में  हुए  सब  कार्यकर्ताश्रों  के  लिये  लाभकारी  होना  चाहिये  ।

 फोन  में  सहकारी  खेती

 श्री  :
 धक  ३  श्री  विभूति  मिश्र :

 sit  भवत  दर्शन :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  का  freee,  जो  चीन  में  सहकारी  खेती  का  प्रयत्न  करने  गया
 भारत  वापस  लौट

 कराया  है
 अझर

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 यदि  तो  शिष्टमण्डल  के  ग्र तु भव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  हां  ।

 शिष्टमंडल के  aqua  प्रतिवेदन में  रखे  जो  तैयार किया  जा  रहा  है  ।  दिसम्बर

 284%  में  प्रतिवेदन  तैयार  हो  जाने  की  ।

 पटसन  की  लकडी

 1५५२.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १८  १९५६ को  पूछे  गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  2Rw%  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  केन्द्रीय  पटसन  समिति  पटसन  की  लकड़ी  से  कागज  बनाने  को  उपयुक्तता
 की  परीक्षात्मक  योजना  के  परिणामों  को  afer  रूप  दें  दिया  है

 यदि  तो  इसकी  मितव्ययता  तथा  विकास  का  ana  किया  जा  चूका  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  हैं
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र ०  प्र०  अभी  नहीं  |

 ate  sea  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  रोगों  के  उन्मूलन  के  लिये  सहायता

 yy,
 {  सरदार  इकबाल al

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  PEUURLE  में  क्र र्द्र  ने  पंजाब  सरकार  HT

 तथा  कीटाण  से  फलने  वाले  रोगों  के  उन्मूलन के  लिये  जो  कि  इस  राज्य  में  श्रमिक फले

 हुए  हूं  कोई  सहायता  दी  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  मत  हां  ।  पंजाब  सरकार  को  चक

 रोग  तथा  अकुशकृमि  उक वर्ग  )  के  उन्मूलन  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  दिखाने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६  ]  ।
 प्लेंग

 के  लिये
 राज्य  सरकार

 ने  कोई  सहायता  नहीं  मांगी  थी  तथा  इसलिये  नहीं  दी  गयी  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  सकल  की  सचिवों

 श्री  वोडका
 ह  क

 श्री  क्त्र  हाँ  दामोदरन

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोर्ड  ने  चार  दिक्षा  परामर्शदाताओं का  समस्त  देश  में ५
 कर्मचारियों  के  बच्चों  को  स्कूलों  की  विंमान  सुविधाओं  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  नियुक्त

 किया  टक

 यदि  तो  किन  विषयों  के  बारें  में  यह  सर्वे  कौर

 इन  परामशंदाताश्रों का  मुख्य  कार्यालय  कहां  होगा  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  हां

 उनसे  रेलवें  स्कूलों  में  पढ़ाने  का  कर्मचारियों  तथा  सामान  की  पर्याप्तता

 की  वर्तमान  सुविचारों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  स्तर  के  WTA  सब क्षण  के  लिये
 है  । कहा  गया

 मल ८  ast में  ।.
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 चारों  शिक्षा  परामशदातात्री

 मद्रास तथा  उसी  राबाद

 में  हैं  l

 ग्राम्य-गऋण

 T*  yyy.  श्री क०  कु०  नया  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कृषकों  को  रिजर्व  बैंक  अथवा  विभागीय  अभिकरण  के  द्वारा  सरकार  नें  प्रत्यक्ष  रूप  से  कुल

 कितनी  घन  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी

 .  क्या  विभिन्न  फसलों  पर  विभिन्न  धन  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गयी

 क्या  ऋण  फसलों  के  मूल्य  के  आघार  पर  दिये  जाते

 फसलों  पर  aire  धन  देने  की  भी  कोई  पद्धति है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  करें  प्र०  माननीय  सदस्य  ने  यह  नहीं  बताया कि

 उन्हें किस  अवधि के  जानकारी  चाहिये  ।  चालू  वर्ष  में  भारत  के  रिजव  बैंक  द्वारा  सहकारी  समितियों

 कृषकों  को  कुल  धन  राशि
 ११  ३७  करोड़  रुपये  दी  गई  थी  |

 विभागीय  श्रभिकरण  द्वारा  राज्य  सरकारों  ने
 जो  afm

 ऋण  दिए  हैं  उसकी  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 है
 तथा  एकत्रित  को  जा  रही  है

 |

 जी  उपलब्ध  सिचाई  तथा  खेती  के  ढंग  के  आघार  पर  ऋण  दिया  जाता  है  |

 नहीं  ।  सभी राज्यों में  उत्पादन  के  व्यय  के  प्राधा  पर  तथा  अंशत

 सम्पस्ति के  प्रत्याभूत  के  आधार  पर  दिया  जाता  है  ।  परन्तु  बम्बई  राज्य  में  सहकारी

 अचल  सम्पत्ति  की  प्रत्याशी  लिये  उत्पादन  व्यय  पर  ऋण  देती  हैं  ।

 )  जी  केवल  बम्बई  में  ऐसी  व्यवस्था है  ।

 बेजनाड़ा-मसुलिपटम लाइन

 TFUMK.  श्री  रामचन्द्र रेडडी  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेजवाडा  तथा  मसुलीपटम  के  बीच  की  वर्तमान मीटर  गाज  लाइन

 को  परिवर्तित करने  के  लियें  जांच  तथा  सर्वेक्षण  कार्य  प्रारम्भ  किये  जा  चुके  रोक

 यदि  तो  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमसंत्रो  श्रलगेदान )  सवाल  योजनायें  बनाने  से  पुर्व  प्रस्ताव

 पर  प्रारम्भिक कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रदर  उत्पन्न  नहीं  पिता  ।

 रायगढ़  स्टेशन  का  घवियतोकरण

 ry  wo.  श्री  संगण्णा  क्या  रेलवे  मंत्री  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  खण्ड  में  wane  स्टेशन  के

 विद्युतीकरण के  बारे  में
 ३०  १९४६  को  पूछे  गये  तारांकित प्रश्न  संख्या  १५७५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 मामला  किस  स्तर  पर  कौर

 (a)
 कार्य  बैभागिक

 रूप  से
 किया  जा  रहा  है  अथवा  लिम स्री

 ?
 a nr  ee

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  सभी  सामान  मंगाया  है  |

 कार्ये  वैज्ञानिक  रूप  से  किया  जा  है  |

 नागपुर  में  का  गोदाम

 1*  ५५८.  मुल्ला  श्रब्दुल्लाभाई  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नागपुर  में  अनाज  का  एक  प्रादेशिक  गोदाम  बनाया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  जब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  नहीं  ।  केन्द्र  की  कौर  से  रक्षित  खाद्यान्न

 रखने  के  लिये  जो  केन्द्र  संग्रह  गोदाम  बनाने  के  लिये  चुने  गये  हैं  उनमें  नागपुर  नहीं  है  :

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 गोदी  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल  की  धमकी

 SJ  श्री  कासलीवाल  :
 1५५६.

 श्री  ह  ग०  वैष्णव
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  गोदी  कर्मचारियों  की  मांगों  सम्बन्धी  झगड़े  का  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  निबटारा  करनें  के

 लिये  बातचीत  wana  रही

 क्या  अखिल  भारतीय  पत्तन  ate  गोदी  कर्मचारी  संघ  ने  १  १९५६  से  हड़ताल

 की  सूचना  दी  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  विषय में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  प्र लगे दान )  से  मुझे  सभा  को  बताने  में

 ्य  है  कि  बातचीत  के  फलस्वरूप  भ्रमित  भारतीय  पत्तन  कौर  गोदी  कर्मचारी  संघ  ने  हड़ताल  की  सूचना

 वापस  ले  ली  है  ।

 रामगुंडम-निजामाबाद  रेलवे  लाइन

 ।
 +  थ्  ६  ह

 श्री  त  ao  विपुल  राव :
 धन  य०  रेड्डी  :

 क्या  क्लब  मंत्री  २८  ReUS  को  पूछें  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  २५७९  शर  १७

 geXe  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ५८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि  :

 रामगुंडमू-निजामाबाद  रेलवे  लाइन  का
 यातायात  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने

 में  विलम्ब के  क्या  खास  कारण

 उसके  शीघ्र  परीक्षण  के  लियें  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  कौर

 के  आसपास  जो  औद्योगिक  तौर  खनिज  विकास  हो  रहा  है  उसे  देखते  हुए

 कया  अ्रगले  वर्ष  में  यह  रेलवे  लाइन  बनाने  का  काम  शुरू  किये  जाने  की  कोई  सम्भावना  है  ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  3,  अनुबन्ध  संख्या  ७  |

 प्रतिवेदन
 प्राप्त  होने  के  बाद  ही

 यह  प्रश्न  उत्पन्न
 हो

 सकता  है  ।

 मूल
 ग्रेजी

 में
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 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कम  निधियां  उपलब्ध  होनें  के  कारण  निकट  भविष्य  में  ag

 लाइन
 बनाये  जाने

 की
 बहुत  कम  संभावना  है

 ।

 जनता  रेल  गाड़ियां

 *Y ER,  श्री  गिडवानी  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  भारत  में  जनता  रेल  गाड़ियां  लोकप्रिय नहीं  जैसा  कि
 दक्षिण

 रेलवे  के  सामान्य  प्रबन्धक  ने  कभी  हाल एक
 प्रेस  विज्ञप्ति  में  बताया

 क्या  यह  सच  है
 कि  उन

 रेल  गाड़ियों  में  ऊंचे  दर्जे  के  सवारी  डिब्बे
 की

 मांग  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  हां  ।

 हां  ।

 सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम

 1४५६२.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :
 क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फोर्ड  प्रतिष्ठान  के  परामर्शदाता  श्री  एम०  एल ०  विलसन  ने  भारत  में  सामुदायिक  विकास

 का्येंक्रम के के  सर्वेक्षण के  अपने  प्रतिवेदन में  जो  सुझाव  तौर  सिफ़ारिशों की  क्या  सरकार  का  विचार  उन

 पर  विचार  करने  का  AIX

 यदि  at,  तो  वह  विषय  wa  किस  स्थिति  में  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  मंत्री  सु०  क०  at

 यह  मंत्रालय  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  के  विषय  कौर  कार्यपद्धति  का  बराबर

 मूल्यांकन  कौर  पुनर्विलोकन  करता  रहता  है
 ।  उसने

 श्री  विलसन  के  महत्वपूर्ण  सुझावों
 शर  सिफारिशों  पर  ध्यान  दिया है  ।  प्रतिवेदन की  प्रतियां  राज्यों  को  भेज दी  गयी  हैं  ।  प्रतिवेदन

 की  महत्वपूर्ण  बातों  पर  राज्यों  की  भ्रान्त रिक  कौर  अन्तर्राज्यीय  गोष्ठियों  में  विचार  किया  जायेगा

 श्र  wed  में  वह  विधिक  विकास  झ्रायुक्त  सम्मेलन  के  समक्ष  रखी  जायेंगी  ।  विकास  आयुक्त  सम्मेलन
 कार्यक्रम  मूल्यांकन  सामाजिक-विज्ञान-कार्येकत्ता  तथा  wea  लोगों  द्वारा  प्रस्तुत  मूल्यांकन
 प्रतिवेदनों  के  परिणामस्वरूप  संपूर्ण  वर्ष  में  उत्पन्न  विषयों  पर  तथा  कार्यक्रम  को  वास्तव  में  कार्यान्वित

 करने  के  श्रनुभव से उंत्पन्न से  उत्पन्न  बातों  पर  विचार  सिफारिशें करता  है  ।  गांव से  लेकर  ऊपर तक

 तंत्रात्मक  ढंग  से  विचार  विमर्श  के  बाद  किये  गये  निश्चयों  area  वर्षों  में  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 तब  प्रक्रियायें का  रूप  दिया  जाता  है

 छोटी  लाइनों  का  हटाया  जाना

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :

 श्री  अनिरुद्ध  सिन्हा  :
 पक  ५६३.  डा०  राम  सुलग  सिंह  :

 थ्री  विभूति  मिश्र

 श्री  झय्युण्णि :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  देश  में  धीरे-धीरे  छोटी  लाइनें  हटा  देने  का  कार्यक्रम  बनाया  कौर

 यदि  तो  क्या  कोई  समय-क्रम  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 1  11.512--3



 ने  लिखित  उत्तर  २८  १९४५६

 प्याज

 1*४५६४.  श्री  विश्वनाथ राय  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  प्याज  का  कितना  वार्षिक  उत्पादन  कौर  कितनी  खपत  होती  कौर

 उसका  नियत  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 चूंकि  प्याज  की  फसल  ऐसी  है  जिसके

 बारे

 में  पहले से  कुछ  प्र नमा  नहीं  लगाया  जा  प्याज  के  उत्पादन  के  नियमित  अनुमान  सभी  राज्यों

 तयार  नहीं  किये  जाते  ।  उपलब्ध  जानकारी  सभा-पटल  पर  रखी  जाती है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  3,

 अनुबन्ध  संख्या  |  प्याज  की  खपत  के  सम्बन्ध  में  ins  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 देश  के  इन्दर  प्याज  के  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  निर्यात  के  लिये  भ्र नुम ति

 देती  है  ।

 तिलहन  पेरने  क  उद्योग  सम्बन्धी  जांच  समिति

 नहँ
 *yey.  श्री  डाभी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ३०  १९४५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ४८३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  तिलहन  पेरने  के  उद्योग  सम्बन्धी  जांच  समिति  की  सिफारिशों  का  तब  से

 परीक्षण पुरा  कर  चुकी  ौर

 )  यदि  तो  उसने  उस  विषय  के  बारे  में  क्या  निश्चय  किया  है
 ?

 arr तथा  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०  कभी  नहीं  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 बकिंघम  नहर

 श्री  का ०  स०  राव
 1५६६  श्री  म०  इस्लामुद्दीन :

 परिवहन  मंत्री
 १३

 १९५६  को
 ! पूछे  गये  अ्रतारांकित प्रइन संख्या नरेन  संख्या  P9kE HF FUT के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  बकिघम  नहर  को  चौड़ा  करने  की  ताकि  उसमें  मोटर  लांच  चल

 अन्तिम  रूप  से  निश्चित  की  जा  चूकी  है

 arg  सर्वेक्षण किया  गया

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  धन  राशि  श्रावक  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  नहीं  ।

 मद्रास  ate  weet  सरकार  प्राविधिक  अ्रनुसंधान कर  रही  हैं
 |

 प्राविधिक  भ्रनुसंधान के  लिये  ४२,०००  रुपये  मंजूर  किये  गये  परियोजना  की  वास्तविक

 लागत  प्राविधिक  झ्र नसं धान  के  परिणाम  उपलब्ध  होने  पर  ही  ज्ञात  होगी  |

 उर्वरक  श्रार्दोलन  उपसमिति

 1*४५६७.  श्री  रा०  प्र०  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  गत  जुलाई

 में  उर्वरक  artes  उपसमिति  की  पिछली
 बैठक

 में  कौन-कौन  से  मुख्य  निश्चय  किये  गये  हैं
 ?

 payer  अंग्रेजी  में  ।
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 fara  तथा  कृषि  मंत्री  तय  प्र०  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ॥

 [  देखिये  परिशिष्ट  way  संख्या  ]

 फ्ल

 |
 श्री  अ्रय्युण्णि :

 +¥ygs.  श्री  ४.” है ५  स०  थामस :

 कया
 परिवहन

 मंत्री  ३०  RENE  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १५५१  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चलवाये  कौर  एडाकोचू  या  भ्रूण  को  राष्ट्रीय  राजपथ  पर  पुल  बनाने  में  विलम्ब  के  क्या

 कारण

 ये  दो  काम  कब्र  मंजूर  fast  गये

 वे  कब  शुरू  किये  गये

 इन  दो  पुलों  को  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 feat  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  इन  कार्यों  को  मंजूर  किये  जाने

 के  बाद  कार्यान्वित  करने  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  था  ।  चलवाये पुल  के  मामले  में  विलम्ब इस  बात  के

 कारण  gar  था
 कि

 योग्य  ठेकेदारों  ने  काम  के  लिये  टेण्डर  नहीं  भेजे  गरूर  पुल  के  सम्बन्ध में  विलम्ब  इस

 कारण  gar  कि  नये  सिरे  से  टेण्डर  मांगने  पड़े  क्योंकि  पहले  अवसर  पर  कोई  टेण्डर  पूरा  नहीं  प्राप्त

 था  |

 geuy  PEUY  में  ।

 क्रमशः  १९५६  PEK  में  ।

 28Ys  के  तक  |

 निजामुद्दीन के  निकट  ऊपर  का  पुल

 कैंप  Re  श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  परिवहन  मंत्री  २१  १९५६  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 १९४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली  में  निज़ामुद्दीन  प्रौढ़  प्रौढ़ता  के  मध्य

 निकासी  के  लिये  ऊपर  के  दो  पुलों  का  निर्माण  करने  के  कार्य  में  wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  एक  विवरण  सभा  की  मेज पर  रख  दिया

 गया है  ।  [  देखिये  परिदिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १०  |

 भाखड़ा  परियोजना

 1*४५७०.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  के  एक  भ्र र्थ शास्त्री  ने  भाखड़ा  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिवेदन  इस

 मंत्रालय को  प्रस्तुत  किया  ak

 यदि  तो  वह  किस  प्रकार  का  है
 ?

 शर  क - क  उपमंत्री
 :

 हां
 ।

 प्रतिवेदन  का  परीक्षण  हो  रहा  है  ।

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 हावड़ा  स्टेशन  को  नये  नमूने  का  बनाना

 1५७१.  श्री  हो०  ato  मुकर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हावड़ा  स्टेशन  को  नये  नमूने  का  बनाने  की  कोई  योजना  दौर

 यदि  उसका  ब्योरा क्या  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  at

 योजना  का  ब्योरा  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ११]

 यात्री  गाड़ियों  के  गाड

 *
 ४७२.  श्री  विभूति  सिर  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  इस  ares  की  हिदायतें दी  हैं  कि  कंडक्टर  गार्डों  को  सभी  दर्जों के  यात्रियों

 की  सहायता  करनी  अर

 यदि  तो  इन  का  ब्योरा  कया  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  बाहनवाज़्ञ  खां )  at

 सभा-पटल पर  एक  बयान  रख  दिया  गया  जिसमें  कंडक्टर  गार्डों  के  काम  बताये गये

 [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १२.]  उन्हें  a.  काम  के  बारे  में  फिर  हिदायतें दी
 गयी

 हैं  प्रौढ़  कहा  गया  है  कि  वे  सभी  दर्जे  के  यात्रियों  की  सहायता  करें  ।

 भाखड़ा  बांध

 1*४५७३.  श्री  कर्णी  सिंहजी  :  क्या
 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाखड़ा  ate  द्वारा  व्यवस्थित  जलाशय  ३०  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  करने

 के  लिय  पर्याप्त  नहीं  होगा  जिसके  लिये  परियोजना  में  दावा  किया  गया

 यदि  तो  क्या  जितने  उत्पादन  का  झुमाना  लगाया  गया  था  उस  पर  भी  अतपातत ्य

 प्रभाव  नहीं  और

 यदि  तो  जितने  अनुमानित  क्षेत्रफल  में  राजस्थान  में  सिंचाई  की  जानी  थी  उस  पर

 इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 सिचाई  शर  विद्युत  उपमंत्री  :  जैसा  कि  परियोजना  प्रतिवेदन  में  उल्लेख

 अन्य  सूत्नों  से  जितने  सम्भरण  का  अनुमान  लगाया  गया  है  उसे  मिलाकर  भाखड़ा  में  जितने  जल

 की  व्यवस्था  की  गई  है  उससे  श्राशा  यह
 की

 जाती  है  कि  ३०  लाख  ६०  हजार  एकड़  भूमि  में  सिंचाई  करने

 के  लियें  वह  पर्याप्त होगा  |

 (@)  तथा  प्रशन  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 बाराघाट-बिरहा  रेलवे  लाईन

 श्री  स०  Wo  सामन्त  :
 T¥ YOY.

 {  श्रीमती  रेण  चावलों  :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्रस्तावित  बारासाट-बसीरहाट-हसनाबाद रेलवे  लाइन  बनात  का  काय  आरम्भ  हो

 गया

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 इस  पर  बिजली  से  गाड़ियां  चलाने  की  कोई  सम्भावना
 शर

 लाइन  का  प्राक् कलित व्यय  कितना

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  wat  नहीं  ।

 इस  समय  नहीं  ।

 VaR  करोड़  रुपये  |

 सड़क  विकास

 [*  ४५७४५.  श्री  भोला  भाई  :  बया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  राज्य  सरकारों  के  पास  से  उनके  भ्र पने  पिछड़े  क्षेत्रों  में  सड़क  विकास  करने

 के  लिये  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  वे  राज्य  कौन-कौन

 वें  क्षेत्र  कौन-कौन  हैं  जिनमें  सड़कों  का  विकास  करने  की  भ्रावश्यकता  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  खा ं)  से  एक  प्रस्ताव  पेप्सू  क

 भूतपूर्व  राज्य  से  सड़क  विकास  के  लिये  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  प्राप्त  gar है  जिसकी  राजस्थान

 में  निजामपुर  के  समीपस्थ  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  के  लिय  विशेष  रूप  से  भ्रावश्यकता
 है  पौर  दूसर

 प्रस्ताव  पेप्सू  के  महेन्द्रगढ़  जिले  से  प्राप्त  हुमा  है  ।  wea  किसी  राज्य से  भ्र भी तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त
 नहीं  gar  |

 नाविकों  के  लियें  नीलामी  प्रशिक्षण  संस्थापन

 1५७६.  श्री  ब०  क०  दास  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 सौराष्ट्र  के नीलामी  नामक  स्थान  में  नाविकों  के  लिये  प्रशिक्षण  संस्थापन  कब  स्थापित

 किया  गया  था

 क्या  पूरा  कर्मचारी वर्ग  काय  कर  रहा  है

 क्या  नवलाखी  में  स्थायी  रूप  से  यह  प्रशिक्षण  संस्थापन  रहेगा  प्रिया  वह  निकट  भविष्य

 में  किसी  aa  स्थान  को  चला

 wa  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  शर

 ज झ (  )  क्या  इस  उपक्रम  में  भूतपूर्व  सौराष्ट्र  राज्य  ने  कुछ  सहायता  की  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  झल गे दान :  ?
 जून  १९५५ को  I

 जी  परन्तु  इस  समय  पदाधिकारियों  के  दो  स्थान  रिक्त  हैं  ।

 सरकार  ने  भ्र भी  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।

 ७५,२८०  रुपये  RUS  ।

 att

 गटर  मं  अस्पताल  का  विस्तार

 प*  A.
 श्री  नम्बियार

 :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  त्राघ्र  की  सरकार  ने  गुंटूर  के  अस्पताल  के  विस्तार  के  लिये
 अ्रनुदान

 मांगा

 यदि  तो  कया  भझ्रनुदान  स्वीकृत हो  गया  और

 (7)
 यदि

 तो
 इसके  क्या

 कारण  हैं
 ?

 qa  सं ग्रेजी में में  ।
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 स्वास्थ्य  मंत्री  मत
 :

 गुंटूर  में  मेडिकल  कालेज  के
 विस्तार

 के

 लिये  भ्रनुदान  मांगने  में  प्रान्घ्र  सरकार  ने  भी  गुंटूर  के  अस्पताल  के  विस्तार  के  लिये  झ्रनुदान  मांगा है  |

 नहीं  ।

 निश्चय  यह  किया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  सरकारों  को  केवल  मेडिकल  कालेजों

 के  विस्तार  के  लिये  ही  दी  जा  सकती  मेडिकल कालेज  से  सम्बद्ध  भ्र स्प तालों के  विस्तार  के  लिये  नहीं

 गुंटूर  के  भ्र स्प ताल  के  विस्तार  के  लिये  भ्रान्ति  सरकार  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  जा  सकती  |

 भारतीय  चीनी  प्रौद्योगिकी  संस्था

 1*४५७८. श्री  दिवनंजप्पा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 भारतीय

 चीनी  प्रौद्योगिकी  संस्था  के  कार्य  में  सहायता  करने  के  लिये

 प्रयोग  के  तौर  पर  एक  चीनी  कारखाना  कानपुर  में  खोला

 यदि  तो  इस  कारखाने  में  कितना  गन्ना  पेरा  जा  श्र

 क्या  पांच  वर्षों  के  लिये  एक  विस्तार  सेवा  योजना  लागू  की  जायेगी
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  at

 यह  भरत  भारतीय  चीनी  प्रौद्योगिकी  संस्था  के  मंत्रणा  बोर्ड  की  उपसमिति  को  सौंप

 दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 बेलियाघाट से  इयामबाजार  को  जाने  वाली  ect  गाड़ी

 1५७६.  श्रीमती  रेण  चकवर्ती  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  १०  १९५६  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या

 Cov  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  जब  तक  विद्यमान रेलवे  के  समानान्तर

 जानें  वाली  सड़क  नहीं  बन  जाती  कम  से  कम  तब  तक  बेलियाघाट  पुल  से  क्याम बाजार को
 जाने

 वाली  शटल  गाड़ी  चलती  रहने  के  प्रश्न  पर  पुर्नविचार  किया  जायेगा  क्योंकि  ways  बी
 ०  बी०  लाइट

 रेलवे  के  बदले  बड़ी  लाइन  बन  जाने  से  यह  लाइन  बाराती  से  बारासेट  तक  ही  रह  गयी  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  बेलियाघाट  पुल  att  इ्यामबाजार  के  बीच

 शटल  गाड़ी  चलाने  की  व्यवस्था  करने  से  आस्तियों  का  बहुत  अधिक  समायोजन  करना  होगा  जिसके

 पूरे  होने  में  लगभग  एक  वर्ष  लगेगा  इसके  अतिरिक्त  खर्च  भी  कौर  होगा  ।  चूंकि  राज्य  सरकार
 ने

 पुकार  से  राजाहाट  बिशुनपुर  तक  मील  लम्बी  तारकोल
 की

 सड़क  पहलें  ही
 बनवाली

 यह  सीधी  बेलियाघाट  पुल  तक  बढ़ाई  जा  रही  शटल  गाड़ी  चलाने के  oe  पर  विचार  करने

 का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यात्री  डिब्बों  में  मारो  सामान

 1५८१.  श्री  डाभी  :  कया  रेलवे  मंत्री  २  १६५६  के  तारांकित प्रदान  संख्या ६  १४  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अरब  सामान  का  बड़े  से  बड़ा  भार  तथा  उनकी  संख्या  निश्चित

 यदि
 तो  वह

 सीमा  क्या  है  ?
 ee

 मूल  अंग्रेजी
 में

 ।
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 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  :
 तथा  मामले

 की
 sit

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 गाड़ियों  पर  तार  सुविधायें

 श्री  गिडवानी  :
 T¥  प्रे  4

 श्री  काज  रोककर ह

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  ऐसी  पद्धति जारी  की  गयी  है  कि  जिसके  द्वारा  गाड़ी  में  यात्रा

 करते
 समय  यात्री  तार  भेज  सकते  हैं  प्राप्त  कर  सकतें  कौर

 योजना  किस  प्रकार की  है  ?

 रेलवे तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज  :  तथा  गाड़ी से
 यात्रा

 करने वाले  यात्रियों  को  दिये  जाने  वाले  एक्सप्रेस तार  सारे  तारघरों  पर  ले  लिये  जातें  ।

 यात्री  मार्ग  में  किसी  भी  अधिकृत  रेलवे  तारघर  में  तार  दे  सकते  हैं  ।  पश्चिम  रेलवे  ने  हाल  ही  में

 सरकारी  तारों  का  गाड़ियों  में  दिया  जानाਂ  नामक  योजना  जारी  की  है  ।  इस  योजना के  अधीन  फ्रंटियर

 मेल  द्वारा  वातानुकूल  प्रथम  श्रेणी  में  बम्बई  से  दिल्ली  तक  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  के

 सरकारी  तार  बम्बई  सेंट्रल  के  पूछताछ  कार्यालय  में  भेजने  के  लिये  स्वीकार  कर  लिये  जाते  हैं  ।  गाड़ी  से

 जाने  बालें  यात्री  जो  तार  भेजना  चाहें  वें  गाड़ी के  कंडक्टर को  दे  सकते  इस  सुविधा के  लिये

 अ्रतिरिक्त  शुल्क  कुछ  भी  नहीं  लिया  जाता  ।

 मेडिकल  एन्क्लेव

 1*५८३.  श्री  दी०  चं०  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  रखी  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  के  लिये  बनाये  गये  भ्र ति रिक्त

 निवास  गृह  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  दे  दिये  गये

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  क्वार्टरों का  भ्रावंटन  पूर्वता की  तिथि  पर  विचार  किये  बिना  ate
 अ्रावंटन  के  लिये  भ्रावेदनपत्र  मांगे  बिना  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत
 :  इन  में  से  कुछ  क्वार्टरों का

 meat रूप  से  किया  गया  है  ।

 रे

 तथा  चूंकि  मांगे  बिना  ही  बहुत  बड़ी  संख्या  में  प्राप्त  हो  चुके  इस

 कारण  र  प्रतीक  श्रीचंदन-पत्र मांगा  जाना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  ।  इनका  नियतन  प्राप्त

 श्रीचंदन-पत्रों  की  पूर्वता  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  था  ।

 ये  फ्लैट  पूर्णतया  peas  रूप  से  भ्रावंटित  किये  गये  हैं  सनौर  केवल  उसी  समय  तक  के  लिये  जब

 तक  कि  संस्था  को  झ्रावश्यकता  नहीं  पड़ती  ।  इसके  लिये  area  क  न्य  नियमों का  पालन  करने

 की  आवश्यकता  नहीं
 ae  ee

 stat
 में  ।



 Yo ह  लिखित  उत्तर  २८  १९५६

 रा०  प्र०  :

 श्री  दी०  चं०
 1४५८४  श्रीमती  तार कद वरी  सिन्हा  :

 श्री  श्रय्युण्णि  :

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्ली  कौर  छाबड़ा  के  बीच  दीतोष्ण-नियंत्रि  त  जनता  गाड़ी  का  चलाया  जाना  सफल

 रहा

 क्या  इन  गाड़ियों  के  संचालन  कीं  लागत  यात्रा  करने  वालों  से  लिये  गये  यात्रा  व्यय  प्रौढ़

 भाड़े  की  राशि  से  पुरी  हो  जाती

 कब  तक  समस्त  देश  में  ऐसी  अ्रधिक  गाड़ियां  चलाई  कौर

 एक  साधारण  सम्पूर्ण  यात्री  डिब्बे  के  मुकाबले  में  शीतोष्ण-नियंत्रित  गलियारे दार  यात्री

 गाड़ी  डिब्बे  की  उत्पादन लागत  क्या है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  हां  ।

 प्रत्येक  गाड़ी  की  संचालन  लागत  ठीक  तरह  मालूम  नहीं  की  जा  सकतीं  है  ।  यह

 अनुमान  लगाया  गया  कि  इन  गाड़ियों के  ८०  प्रतिशत भर  जाने  के  आ्राधार  वसूल  होने
 वाले

 अतिरिक्त  घन  से  शीतोष्ण-नियंत्रण  की  अतिरिक्त  लागत  पुरी  हो  जायेगी  ।'  श्री  तक  यह  गाड़ी  लगभग

 ४५  प्रतिशत  भरती  रही  है  ।

 आगामी  वर्ष  के  ory  तक  कुछ  अतिरिक्त  शीतोष्ण-नियंत्रित  डिब्बे  तैयार हो
 जायेंगे

 तब  नई  दिल्ली  बम्बई  सेंट्रल  तथा  नई  दिल्ली  कौर  मद्रास  dea  के  बीच  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाये

 जाने  की  है  ।

 दीतोष्ण-नियंत्रित  तृतीय  दर्जे  के  गलियारेदार  यात्री  डिब्बे  की  लागत  २७  लाख  रुपये है
 शर  साधारण  तीसरे  दर्जे  के  सम्पूर्ण  यात्री  डिब्बे की  लागत  सम्पूर्ण  डिब्बे  बनाने  के  कारखाने  द्वारा

 पूर्ण  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिये  जाने  पर  लगभग  १'८  लाख  रुपये  होगी  ।

 सकरीगलीघाट  We  मनिहारोघाट  नौका  घाट

 1*५८५.  श्री  gto  ato  मुकर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सकरीगलीघाट  कौर  मनिहारी घाट  के  बीच  फैरी  सेवा के  लिये  वर्ष

 में  कई  बार  नौका  घाट  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  बदला  जाता

 क्या  किसी  ऐसे  स्थान  को  चुनना  सम्भव  नहीं  है  जहां  घाट  कम  से  कम  महीने  के  लिये

 कौर

 घाटों  के  स्थानान्तरण  पर  alee  वारिक  व्यय  कया  होता  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  हां  ।

 गंगा  नदी  के  बहाव  के  कारण  हाल  में  ऐसा  करना  सम्भव नहीं  झट  |

 लगभग  ५
 लाख  रुपये

 मूल  aaa  में  ।



 लिखित  उत्तर  ४ ह २८  PaXS

 पाकिस्तान  को  पशतूनों  को  निर्यात

 1*५८६. श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान सरकार  ने  प्रजनन  कार्य के  लिये  कुछ  भारतीय  पशतूनों

 के  निर्यात  के  लिये  भारत  सरकार  से  प्रार्थना  की

 क्या  भारत  सरकार  ने  इन  भ्  का  निर्यात  स्वीकार
 कर

 लिया  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :

 मामला  विचाराधीन है  ।

 दूसरी  योजना  में  पंजाब  में  कुटीर  उद्योग

 rey  ८9,  सरदार  इकबाल  सिह
 अक रप रो

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पंजाब  में  कुटीर  उद्योगों  के  लिये  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 कितनी  धनराशि  मंजूर  की  कौर

 योजना  आयोग  द्वारा  भ्रनुमोदित  महत्वपूर्ण  योजनायें
 कौन-सी  हैं  ?

 सिचाई श्रौर विद्युत उपमंत्री site  विद्युत  उपमंत्री
 :

 इस  पंजाब  में  ग्राम  तथा  छोटे

 के  विकास  के  लिये  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  ails  A\9R  करोड़  रुपये  प्रस्थान  रूप  से  व्यय

 का  विचार  किया  गया  इसमें  श्रव्य  बातों के  साथ  राज्य  कीं  योजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता
 भी  सम्मिलित है  ।  मंजूर

 की
 जाने  वाली  केन्द्रीय  संहायता  की  वास्तविक राज्य

 की  योजनाश्रों

 at  संख्या और  स्वरूप  ah  विभिन्न  प्रकार की  योजनाओं  के  लिये  निर्धारित  केन्द्रीय  सहायता  के  ढांचे

 निर्भर  होगी  ।

 राज्य  की  संशोधित  योजना  में  सम्मिलित  की  गई  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रोजनाग्रों  एक
 जिसे  अस्थायी

 रूप  से  अनुमोदित किया  गया  सभा-पटल पर  रखी  जाती है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट

 श्रनेबन्ध  संख्या  23 |

 यात्री  गाड़ी  के

 1३८३.  श्री  राम  कृष्ण
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  मीटर  गेज  सेक्शन  की  सभी  यात्री  गाड़ियों  में  यात्री

 गाड़ी  के  गार्ड  नहीं  होते

 यदि  तो  उसका  क्या  कारण  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  प्रलगेशन ) व  :  नहीं  ।  गार्डों को  यात्री  गाड़ी
 के  गार्डों

 या  माल  गाड़ी  के  गार्डों  के  नाम  से  पृथक  नहीं  किया  जाता  है  ।  कौर  तीन  श्रेणियों
 के  गार्ड होते  हैं

 ।
 श्रेणी  के  गार्ड  डाक  तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  चलते  श्रेणी के  गार्ड  सवारी

 गाड़ियों  में  और  श्रेणी  के  गाडे  मिश्रित  कौर  यात्री  शटल  गाड़ियों में  चलते  हैं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ei
 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 प्र  लिखित  उत्तर  २८  PENS

 सेक्टर  परीक्षण  केन्द्र

 1३८४.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  १६  PEUE  को  पूछे  गये

 तारांकित  संख्या  ११५०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  म  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  ट्रैक्टर  परीक्षण  स्टेशन  के  लिये  स्थान  चुना  जा  चुका  और

 यदि  तो  उक्त  स्थान  का  क्या  नाम है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 और

 टैक्टर  परीक्षण  केन्द्र  क

 लिये  कोई  स्थान  oat  श्रुति रूप  में  नहीं  चुना गया  है

 राक्षस  रेलवे  स्टेशन

 1३८४  श्री  राम  कृष्ण :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  रींगस  स्टेशन  जो  पश्चिम  रेलवे  की  छोटी  लाइन  की
 a

 फिरा  लाइन  शौर  लोहारू-सवाई  माधोपुर  ब्रांच  लाइन  का  जंकशन  स्टेशन  हैं  प्लेटफार्म को

 ऊचा  करने  प्रौढ़  प्लेटफार्म पर  शैड  बनाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया

 तो  उसके  क्या  कारण हैँ  ?
 दो  वर्तमान तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )  ate

 प्लैटफॉर्मों को  रेलवे  पटरी  के  स्तर से  १२  इंच  ऊंचा  कर  दिया  गया  है  |  बीच  क  प्लंटफाम  पर

 yo
 फूट  लम्बा  प्लेटफार्म  दौड है  ।

 प्लेटफार्म  वाले  शैड  को  ३,९००  वर्ग  फूट  तक  बढ़ाने  की  प्रस्थापना  दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना में  सम्मिलित  कर  ली  है  किन्तु  निर्माण-कार्यो  कार्यक्रम  में  इसका  सम्मिलित  किया
 जाना

 रेल  प्रयोक्ता  सुविधा  समिति  की  सिफारिश शर  धन  की  उपलब्धि पर  निर्भर  होगा

 रेवाड़ी  जंक दान  को  नये  ढंग  का  बनाना

 1३८६.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेवाड़ी  में  प्लेटफार्मो  की  संख्या  कम  होनें  के  गाड़ियां

 सिगनलों  पर  ठहरती हैं  wie  लेट  हो  जाती

 तथा  सरकार  ने  रेवाड़ी  स्टेशन  जो  कि  उत्तर  पश्चिम रेलवे  के  मीटर  गज

 सेक्टरों
 पर  एक  महत्वपूर्ण  जंक्शन

 यार्ड  को  नये  ढंग  का  बनाने  कौर  नवीन  प्लेटफार्म  बनाने  का  कोई

 निश्चय  किया

 यदि  तो  निर्माण  कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्या  AK

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  झल गे शन )
 पांचों  दिशाओं  से  लाइनें  रेवाड़ी

 में  जाकर  मिलती  हैं  शरर  गाड़ियों को  कभी-कभी  ही  सिगनलों पर  ठहरना  पड़ता  जब  कि  वे  लेट

 होती  हैं  at  एक  साथ  स्टेशन पर  पहुंचती  हैं  ।

 श्र  रेवाड़ी  में  यार्ड
 के

 नये  ढंग  का  बनाने  के
 कार्य

 को
 PEXU-¥S

 के
 निर्माण

 कार्यक्रम में  सम्मिलित  करने  का  विचार किया  जा  रहा है  ।  योजना  में  एक
 प्लेटफार्म

 की

 व्यवस्था  करने  कौर  दो  वर्तमान  प्लेटफार्मो  का  विस्तार करने  का  उपबन्ध  भी  सम्मिलित  है
 शौर

 इस  पर  १८  लाख  रुपये  व्यय  होने  की  सम्भावना हूं  |  |

 wet
 उत्पन्न  नहीं होता

 ।
 eee  ne

 fae  अंग्रेजी  में  ।



 २८  PEUR  लिखित  उत्तर  प्रे

 रेलवे  दुर्घटनायें

 राम  कृष्ण  :

 1३८७.  श्री मु०  इस्लामुद्दीन  :

 श्री  तुलसी  दास  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जुलाई  FEXG  से  प्रदेश वार  रेलवे  की  कितनी  दुर्घटनायें  हुई

 दन  दुर्घटनाओं  के  होने  के  क्या  कारण  कौर

 हताहतों  की  संख्या  क्यां  थी  ate  उनमें  कितनी  हानि  हुई  थी
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  जुलाई
 से

 PRUE  तक

 की  अवधि  में  हुई  रेल  ः ्
 की

 संख्या  इस  प्रकार
 है  :

 रेलवे  रेल  दुर्घटनाओं  की

 संख्या

 मध्य  VSR

 छवि  Rue

 उत्तर  १६१

 पूर्वोत्तर  RRo

 दक्षिण  १२०

 दक्षिणपूर्व  १२२

 पश्चिम  १३२

 gay कुल

 कारण  इनके  कारण  हुई

 दुर्घटनाओं  की  संख्या

 रेलवें  कर्मचारियों  की  क्षमता  ३४

 रेलवे  कर्मचारियों  के  ufafcee  अन्य  व्यक्तियों  की  झ्र क्षमता  २५

 रेलमार्ग की  भ्र क्षमता  २१

 मशीनी  उपकरणों  की  अक्षमता  355.0

 an  विविध  कारण  ee

 मामले  की  जिनकी  any  जांच  जारी  है  Ro

 कुल  Rav

 १३८  व्यक्तियों
 की  मृत्यु  हुई  थी  कौर  १७४  घायल  हुए  थे

 ।

 रेलवे  सम्पत्ति  को
 लगभग  २०,२७,५९२

 रुपये  की  हानि  हुई  थी  ।

 ist में  ।
 *

 संख्या  में  सितम्बर  PERG  से  सम्बन्धी  दक्षिण  रेलवे  के  मांकड़
 ड़े  सम्मिलित नहीं  ।



 Uoe  लिखित  उत्तर  २८  १९५६

 विद्यार्थी  की  डाक्टरी  परीक्षा

 1३८८.  दें  Go  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  ३०  १९५६  पूछें  गये  झ्र तारांकित

 प्रीत  संख्या  ११०७ के  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि  :

 क्या  डॉक्टरी  परीक्षा  जिसमें  दन्त  परीक्षा  भी  सम्मिलित  डाक्टरी  परीक्षा

 किये  गये  विद्याथियों  के  दांतों  की  खराबी  की  कोई  प्रतिशतता  ज्ञात  हुई  ar

 यदि  तो  वह  प्रतिशतता क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :  शौर  केरल  के  कालेज  के

 विद्याथियों  की  डाक्टरी  परीक्षा  से  पता  चला  है  कि  दांतों  की  खराबी  है  कौर  जिनकी  REXK-KE

 में  परीक्षा  की  गई  उनमें  इसकी  प्रतिशतता  cee)  थी  ।

 मेडिकल कालेज  अस्पताल

 1३८६.  श्री  पृ०  नायर :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  ३०  १९५६  को पूछे  गये  अतारांकित गछ

 संख्या  PoSS  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  त्रिवेंद्रम  मेडीकल  कालिज  अस्पताल  में  बड़ी-बड़ी  शल्य-चिकित्साद्ं  का  रिकार्ड

 रखा  जाता  है  कौर  क्या  उस  रिकार्ड  में  उन  बेहोशी की  दवाओं  को  भी  दर्ज  किया  जाता  है  जो

 चिकित्सा  में  प्रयुक्त  होती  ak

 सरकार  राज्य  के  अन्य  बड़े-बड़े  भ्रस्पतालों  में  बेहोशी की  आघुनिक  दवाओं  की  सहायता

 से  शल्य-चिकित्सा  किये  जाने  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर

 रही  है
 !

 स्वास्थ्य  मंत्री  अल्पता  :  हां ।

 कोहली  के  ज़िला  अस्पताल  ate  एरणाकुलम के  ज़िला  अस्पताल में  दो  प्रशिक्षित

 सहायक  शल्य-चिकित्सकों  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।  दो  कौर  मेडीकल  जो  बेहोशी  की  दवाओं

 के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  प्रशिक्षण समाप्त  हो  जाने पर  राज्य  के  बड़े-बड़े

 अस्पतालों  में  नियुक्त  किये  जाने  को  हैं  ।  राज्य  के  सभी  बड़े-बड़े  अस्पतालों  में  बेहोशी  की  दवाओं

 के  प्रयोग  में  प्रशिक्षित  चिकित्सकों  को  नियुक्त  करने  का  विचार  है  |

 सड़कें  शौर  पूल

 1३९०.  श्री  हेम  राज  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्तगंत  सड़कों  कौर  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  विभिन्न

 राज्यों  को  कितना  धन  आवंटित  किया

 राष्ट्रीय  या  राज्य  राजपथों  से  गांवों  को  मिलाने वाली  गांवों की  सड़कों  के  निर्माण

 के  लिये  कितनी  धन  रानियां  झ्रावंटित  की  शर

 क्या  पंजाब  में  संचार  कौर  परिवहन  के  लिये  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  को  कोई  विशेष  आवंटन

 किये गये  हैं  ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  न०  एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १४  |

 कौर  योजना  आयोग  के  पास  इसकी  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  गांवों  की  सड़कों

 ग्राही  से  सम्बन्धित  ब्योरेवार
 योजनाश्रों

 के
 राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  किये  जाने  की  ष है

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 चार  २८  RAs  लिखित  उत्तर  कह

 प्लेट

 1३९१.  श्री  भीखा
 मोई

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Peug-  १९५७  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिये  कितनी  धन  राशियां  झ्रावंटित

 की  गई  सनौर

 श्र  उनमें  से  प्रत्येक  के  लिये  कितनी-कितनी राजस्थान  में  कौन से  पर्यटन  कन्द

 राशि  आवंटित की  गई  है  ?

 तथा  परिवहन  उपयंत्री  श्रलगेदान )  शर  वह  PeUg—Ue  में

 विभिन्न  स्थानों  पर  श्रारम्भ  किये  जानें  के  लिये  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  राज्यवार  योजनायें

 को  दिखाने वाला  एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता हैं
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,

 अनुबन्ध  संख्या

 १४]  विवरण
 से  यह  स्पष्ट  हो  कि  जहां तक

 राजस्थान  का  सम्बन्ध  चालू  वर्ष  में  निष्पादन

 कें  faa  कोई भी
 योजना

 अनुमोदित  नहीं
 की

 गई  है  ।

 ग्रसना काजल का  जल

 भीखा  भाई

 1३६९२  सरदार  इकबाल  सिह
 सरदार  श्रकरपरी

 क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  २३  PUG  को  क्  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १३१०

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 यमुना के  जल  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  दिल्ली  में  हुए  उत्तर  पंजाब  कौर  राजस्थान

 ;  त्रितलीय  सम्मेलन  में  क्या  मुख्य  निर्णय  किये  गये

 इन  नीतियों  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 सिंचाई  ate  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )  भर  सा  कि  पहले  के  एक  उत्तर

 में  बताया  जा  चुका  उत्तर  प्रदेश  सरकार  मानसन  के  महीनों  में  भरतपूर  को  ३००  क्य सेक्स  और

 पंजाब को  (  गुड़गांव की  नहरों  के  ५१०  क्यूसेक  जल  देनें  पर  सहमत हो  गई  है  ।  सम्बन्धित

 राज्यों  के  चीफ  इंजीनियर at  की  कार्यवाही  के  बारे में  प्रभी  विचार कर  रहे  हैं

 ग्रांड  टक  एक्सप्रेस

 1३९३.  श्री  कामत  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  बरखेड़ा  का  स्टेशन  १६  अ्रप ग्रान्ड टक एक्सपग्रंस क ट्रंक  एक्सप्रेस  के  ठहरने  का  एक

 अनुसूचित  स्थान

 क्या  उसके  ठहरने  का  भ्रनुसूचित  स्थान  झ्रासानी  से  बरखेड़ा  की  बजाय  होशंगाबाद  में

 रखा  जा  सकता हू

 यदि  तो  ऐसा
 न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 (=)  क्या  सरकार  १६  सर्प  प्रौढ़  १५  डाउन  ट्रंक  एक्सप्रेस  के  पहलें  की  तरह  होशंगाबाद

 में  ठहरने  की  व्यवस्था  को
 चालू  करना  चाहती  क्योंकि  होशंगाबाद  में  ज़िला  प्रधान  कार्यालय

 है  कौर  वहू  मध्य
 प्रदेश

 की  राजधानी  गोपाल से  सि मला  जला  भी  और

 (=)  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण

 ह
 फ

 faa  अंग्रेजी  में  ।



 लिखित  उत्तर USE  २८  PENS

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  हां  ।  यात्रियों को
 काल  की  चाय  की  सुविधा  देने  के  लिये  ।

 at  १६  अप  ट्रंक  एक्सप्रेस  के  होशंगाबाद  पहुंचने का  परिचित  समय  ७

 बज  कर  २३  मिनट  प्रौर  इससे  काल  की  चाय  में  काफी  देर  हो  जायेगी ।

 शआर  नहीं  ।  वहां  इसके  ठहरने
 की  व्यवस्था  को  चालू  करना  वहां  के

 यातायात के  देखते  हुए  उचित  नहीं है  ।

 मोन  क्षेत्रो ंका  विकास

 1३६४.  श्री  राजगोपाल  राव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मीन  क्षेत्रों  के  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  के  विशेषज्ञों  ने  भारत  के  समुद्री  तटों  का  दौरा
 किया  atc  मीन  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  भी भेजे  और

 यदि
 तो  meg  तट  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  क्या  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है

 ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  to  प्र०  :  कौर  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  के

 विशेषज्ञों  को  भारत  के  मीन  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  देंने  का  कार्य  भार  नहीं  सौंपा  गया

 है  ।  weer  तट  के  मीन  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  उनके  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने का  प्रश्न

 ही  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 खाद्य  कौर  कृषि  संगठन  के  ये  विशेषज्ञ  समय-समय पर  सीन  क्षेत्रों  सम्बन्धी  इन  विशेष  विषयों

 के  सम्बन्ध  में  जो  उनके  नामों  के  at  दिखाये गये  विचार करने  के  भारत को  सौंपे गये  हैं  :

 (१)  श्री  लूसी  ने--समुद्रीय मीन  क्षेत्रों  सम्बन्धी  प्रशिक्षण के

 (2)  सर्वेश्वर  कनिष्ट  शर  वरिष्ट  विशेषज्ञ

 (३)  डा०  हार्डिग  और  डा०  बारिश--क्रय  विक्रय  विशेषज्ञ  शर

 (¥)
 श्री  पाल  जिगर--विभिन्न

 राज्यों  को  सौंपे  गये  नौ-सेना  वस्तु  शास्त्री
 ।

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  प्रतिष्ठान

 1३९४.  श्री  चलू  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  भारतीय

 कृषि  गवेषणा  प्रतिष्ठान  में  कोई  कार्य  समिति  बनाई  गई  जिसका  बनाया  जाना  औद्योगिक  विवाद

 अधिनियम के  अन्तर्गत  wife है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  हां  ।

 दिल्ली  से  श्रहमदाबाद तक  राष्ट्रीय  राजपथ

 1३९६.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  परिवहन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उदयपुर-मोडासा  विभाग  में  स्थित  दिल्ली  से  अहमदाबाद  तक  के

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या
 ८  का

 निर्माण  बहुत  धीरे-धीरे हो  रहा
 झर ५

 यदि  तो  निर्माण कार्य  को  शीघ्रता  से  art  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है  या  करने  का  विचार  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  उदयपुर-मोदासा  सड़क  राष्ट्रीय

 राजपथ  संख्या
 ८

 का  भाग  नहीं  हैं
 ।

 बम्बई  राज्य  सरकार  के  श्रन्तगंत  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ८  से

 मूल  sat  में  ।



 २८  १९५६  लिखित  उत्तर  की  ह

 मोडासा  तक  जाने  वाली  एक  संयोजक  सड़क  जो  उदयपुर  के
 निकट  से  शुरू  होती  है  कौर

 जिस  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  सड़क  निधि  रक्षित से  प च

 अनुदान  मंजूर  किया है  |  सड़क  के  निर्माण  कार्य  में  लगभग
 ८०  प्रतिशत  प्रगति हुई  है

 ।  दो
 पुल  भी

 हैं  जो  अभी  बनने को  हैं  कौर  जिनके  लिये  हाल  ही  में  प्रावकलन  मंजूर  किये  गये  उनका

 कार्य  भी  ही  आरम्भ  किया  जायेंगी  ।

 set
 उत्पन्न  नहीं  होता

 ।

 भद्राचेल्लम-- रामावरम (द  रेल  कड़ी

 1३९७.  श्री  चट्टोपाध्याय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि  कया  भद्राचलम

 रोड से  कोयला  खदान  साइडिंग  तक  रेल  मार्ग  बनते  भद्राचेल्लम  रोड  से  रामावरम्  तक

 बढ़ा  देने  का  कोई  प्रस्ताव हूँ  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  नहीं  ।  कोठागृडियम  कोयला  खदानों

 से  चलने  वाली  कोयला  खदान  साइडिंग  लाइन  जो  भद्राचेल्लम् रोड रोड  स्टेशन से  अलग  होती

 केवल  कोयला  खदानों  के  यातायात  के  लिये  ही  विस्तृत  किया  जा  रहा  कौर  इस  यातायात  में

 यात्री  यातायात  सम्मिलित  नहीं है  ।

 नागार्जुन  सागर  बांध  से  होकर  जाने  वाली  काजीपेट-नेत्लोर रेल  कड़ी

 श्री  do  ब्७  faze  राव  :

 पी  ao  न्र ७  न७  नसीम
 थ्री  च०  चौधरी  :

 fee

 {

 war  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  बाद में  इस  परियोजना  को  आरम्भ कर  सकने

 के  विचार  से  भ्र गले  वर्ष  में  नागार्जुन  सागर  बांध  से  होकर  जाने  काजीपेट  ग्रोवर  नेल्लोर  रेल  कड़ी

 का  प्रारम्भिक  इंजीनियरिंग  सर्वेक्षण  किये  जाने  के  रादेश  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  विजयवाडा-गुडूर  सैक् दान में  रेल  मार्ग  के

 दोहरा  किये  जाने  के  निर्णय  को  देखते  हुए  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रेलवे  कर्मचारी  कल्याण

 1३६६.  श्री  भागवत  झा  श्राजाद  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्या  उत्तर  रेलवे  ने  कर्मचारियों  के  कल्याण के  लिये  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  उस
 योजना

 के  उपबन्ध क्या  हैं  ?

 tr  तथा  परिवहन
 उपमंत्री

 हां  ।

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  rare

 संख्या  १६  |

 गुड्स  शेडों  में  चोरियां

 1४००.  श्री  बहादुर  fag
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जगाधरी  रेलवे
 शेड  से

 ताम्बे  की  सिल्लियां  बनाने  के  कुछ  सांचे  गायब  हो
 गये

 taa  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उन  गायब  हुए  ara  at  सिल्लियां बनाने  के  सांचों  की  संख्या शौर  उनका

 मूल्य  कितना  था

 चोरों  के  पास  से  कितनी  चीजें  बरामद  कौर

 क्या  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति  रेलवे  कर्मचारी  थे  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  हां  ।

 लगभग  १,५००  रुपयों  के  मूल्य  की  १३  सिल्लियां  ।

 ११  सिल्लिया ं।

 नहीं  ।

 बी०  सी०  जी०  के  टीके

 श्री  डाभी  :
 1४०१.

 {  श्री
 काजरोत्कर  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  श्री  च०  राजगोपालाचारी  द्वारा  मद्रास  में  दिनांक  ६

 १९५६  को  जारी  किये  उस  वक्तव्य  की  झोर  झ्रारकरषित  किया  गया  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  डा०
 ०

 पामर  के  भ्रध्ययनों  ने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  अधिकांश  मामलों  में  टुमुबर्कुलिन  पोजीटिव  ही  क्षय

 रोग  को  जन्म  देने  का  मूल  कारण  रहता है  प्रौर  इसीलिये  बी०  सी०  जी०
 के  टीके

 क्षय  रोग  की

 समस्या  का  किंचित  भी  समाधान  नहीं  करते  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  उसे
 सम्बन्ध

 में  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  हां  ।

 सरकार  इस  दृष्टिकोण से  सहमत  नहीं  है  कि  बी ०  सी ०  जी०  के  टीके  क्षय  रोग  की  समस्या  का

 किंचित भी  समाधान  नहीं  करते  हैं  ।  सरकार  इस  बात  से  सहमत  कि  क्षय  रोग  के  अधिकांश

 मामले  स्वाभाविक  रूप  से  टूयुबकूलिन  पोजीटिव  से  ही  पैदा  होते  ग्रोवर  यह  तो  एक  माना

 तथ्य  है  ।  बी०  सी०  जी०  टीके  का  मंदा  रोग-रहित  व्यक्तियों  को  स्वाभाविक  संक्रमण के
 कारण

 ट्यूबर्कुलिन  पोजीटिव  हो  जाने  से  बचाना  है  ।

 ठगाई  के  मामलों  को  खोज  तथा  गुप्तचर-व्यवस्था

 1४०२.  श्री  स०  चं०  सामन्त  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  में  किसी  के  मामलों  की  खोज  तथा  गुप्तचर-व्यवस्थाਂ  के  स्थापित

 करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्थापना

 यदि  तो  उससे  बिना  टिकट  की
 यात्रा

 को
 रोकने

 में  कहां तक  सहायता

 इस  का  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  टिकट  चैक  करने
 वाले  कर्मचारियों

 ने
 घेराਂ  डालने  का  तरीका

 अपनाया

 यदि  तो  किन  रेलों
 पर

 कौर  उसका
 परिणाम

 क़्या  garg
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  झूठे  टिकटों  के  प्रयोग  के  मामलों

 दि
 तथा  संदिग्ध

 अपराधियों
 की

 क्रियाशीलता  पर
 नजर  रखने  के  दक्षिण-पूर्वी  तथा  पूर्वी  रेलों

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 में  विशेष  संघटन  स्थापित  किये गये  उत्तर  रेलवे  भी  इस  प्रकार  का  संघटन  स्थापित  करने का  विचार

 कर
 रही  है  |  भ्रमण  तीन  खण्ड  रेलों  प्रात

 परिश्रमी  तथा  उत्तर-पूर्वी  रेलों  की  ऐसी  कोई

 प्रस्थापना  नहीं  है  ।

 ये  विशेष  संघटन  झूठे  टिकटों
 पर  यात्रा

 करने  वाले
 वैयक्तिक  यात्रियों  कौर  इस  प्रकार

 के
 झूठे

 टिकट  जारी  करने  वाले  लोगों  को  खोज
 निकालने

 का  काम  करते हैं

 उसमें  निम्न  प्रकार  से  व्यक्ति  हैं  :--

 मध्य  रेलवे--एक  वरिष्ट  टिकट  निरीक्षक  तथा  ४  सहायक

 दक्षिण  पूर्वी  रेलवे--एक  मुख्य  निरीक्षक  तथा  कनिष्ठ

 श  रेलवे--एक  वरिष्ठ  निरीक्षक  ,  एक  कनिष्ठ  निरीक्षक  तथा  ३  सहायक  निरीक्षक  |

 ae  निकट  करोਂ  शब्द  का  तात्पर्य  हम  नहीं  समझ  सके  ।

 तडकालपड़ी च्झे  केल्ली  के  मध्य  रेलवे  एवान  का  खोला  जाना

 1४०३.  श्री  का०  त०  राव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दोरनाकल  तथा  मदसाचल्लम  रोड  सेक्शन  पर  तड़कालपुडी  कौर  केल्ली  के  मध्य

 एक  रेलवे  स्टेशन  स्थापित  करने के  सम्बन्ध  में  काम  प्रारम्भ करने  में  इतनी  देरी  क्यों  लग  रही

 कौर

 काम  कब  प्रारम्भ  शर  उसके  कब
 तक  पूरा  हो  जाने  की

 सम्भावना है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  अर  तड़कालपुडी  कौर

 करेपत्ली  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  एक  फ्लैंग  स्टेशन  स्थापित  करने  की  एक  प्रस्थापना  पर  FeYR

 में  विचार  किया  गया  परन्तु  यह  अनुभव किया  गया  कि  वैसा  करना  न्यायोचित  नहीं
 मत  उस  प्रस्थापना  पर  अराग  कोई  कार्यवाही  नहीं की  गई  है  |

 तथापि  इस  समय  दोनों  .  स्टेशनों  के  बीच  एक  क्रासिंग  स्टेशन  स्थापित  करने  की  एक  प्रस्थापना

 पर  विचार  किया  जा  रहा  शर  इस  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  यदि  सम्भव  हो  तो  यात्रियों

 के  के  लिये  भी  एक  क्रासिंग  स्टेशन  खोल  दिया  जाये  |

 ला लागू डा  रेलवे  अस्पताल

 1४०४.  श्री  का०  सर  राव  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ला लागू डा  के  रेलवे  aaa  में  प्रसूति  के  मामलों  की  देखभाल  करने  के  लिये  एक

 लेडी  डाक्टर  की  नियुक्ति  के  लिये  मंजूरी  दे  दी  गयी  कौर

 यदि  at  नियुक्ति  कब  की  जायेंगी ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )  लालागूडा  रेलवे  अस्पताल  में  लेडी

 डाक्टर  की  नियुक्ति  के  लिये  पहले  ही  एक  स्थान  विद्यमान  जिस  पर  इस  समय  एक  लेंडी  भ्र सि स्टेंट

 सर्जन  ग्रेंड  | है|  काम  कर  रही  है  ।

 प्रत  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 दिल्ली  स्टेशन  पर  नियुक्त  बुकिंग  क्लर्क

 T¥oy.  श्री  वेलायुद्ध  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के
 बड़े  स्टेशन  पर  नियुक्त  बुकिंग  किए

 को
 क्या  सुविधायें  दी  गई

 पिल  म्रंग्रेजी में  ।
 न  (11.51) 4
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 क्या  उन्हें  गद्देदार नयी  कुर्सियां  गई

 क्या  उन्हें  नयी  दर  सूचक  पुस्तकों  दी  गई

 यदि  हां  तो  क्या  उक्त  सभी  सुविधायें  नई  दिल्ली  के  बुकिंग  क्लर्कों  को  भी  दी  गई  हैं
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  दिल्ली के बड़े स्टेशन के  बड़े  स्टेशन  पर  नियुक्त

 afar  क्लर्कों को
 को  कोई  fats  सुविधायें  नहीं  दी  गई  हैं  ।  उन्हें  वे  ही  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  जो  wea  बयान

 के  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  हैँ  ।

 नहीं  ।

 हां  ।

 हां  ।

 राष्ट्रीय  रेलवे  प्रयोक्ता  परामर्दादाता  परिषद

 1४०६.  श्री  कृष्णा चा यें जोशी
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  चालू वर्ष

 में  राष्ट्रीय  रेलवे  प्रयोक्ता
 परामर्शदाता  परिषद्  की  कितनी  बैठकें  हुई  हैं  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  एक  ।

 उत्तर  रेलवे  के  स्टेशन

 1४०७.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने  की

 कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  दिखाया  गया  हो  कि  :

 १९४७  से  वार  तथा  जालन्धर  छावनी  तथा  होशियारपुर

 स्टेशनों  के  बीच  उत्तर  रेलवे  के  स्टेशनों  में  कौन  से  विकास  कार्य  किये

 उक्त  प्रविधि  में  उक्त  स्टेशनों  से  कितनी  विशुद्ध  ara  कौर

 क्या  इन  स्टेशनों  से  नई  लाइनों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  PEKR-Y2  से  लेकर  जालन्धर

 छावनी--होशियारपुर  भाग  के  विभिन्न  स्टेशनों  पर  किये  गये  उपभोक्ताओं  के  सुविधा  सम्बन्धी  कार्यों

 की  सूची  सभा-पटल  पर  रखी  जाती है  ।  [  देखिये  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १७  ]  इससे

 पहले के  वर्षों  के  विवरण  उपलब्ध नहीं  हैं  ।  वर्तमान चालू  वर्ष  में  बोलीय  दुद्माबा  की  अस्थायी  स्टेशन
 की  इमारत  के  स्थान  पर  स्टेशन  बनाया जा  रहा  है  |

 वर्ष  वार  सकल  ara  को  दिखाने वाला  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता

 [  देखिये  परिदिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  १७  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  निधि  की  कमी  के  नई  लाइनों  का

 इस्पात  तथा  कोयला  उत्पादन के  विकास  की  परियोजनाओं  तथा  विशिष्ठ  कार्यकारी  प्रयोजनों तक

 ही  सीमित  रखना  पड़ा  है  ।  इस  कारण  इन स्टेशनों  से  शुरू  होने वाली  नई  लाइनों  के  बनाने  के  कोई

 प्रस्ताव  शामिल  नहीं  किये गये  हैं  ।

 गो सदन

 1४०८.  श्री  ato  चं०  शर्मा  :
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  पंजाब  राज्य  में  कोई  गोसदन  स्थापित  किये  गये
 और

 क्या  उक्त  राज्य  में  गैर-सरकारी  गोसदनों  को  किसी  प्रकार  की  सहायता  दी  गई  ?

 मूल  में  ।
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 तथा  कृषि  मंत्री  न  प्र०  )  हां
 ।  प्रथम  पंचवर्षीय

 योजना  में
 दो  गोसदन  पंजाब  में  तथा  एक  पेस  जो  अरब  पंजाब  में  विलीन हो  गया  स्थापित  किये  गये  थे  ।

 चाल  वर्ष  में  एक  गोसदन  को  विभागीय रूप  से  संचालित  करने की  मंजूरी  दी  गई  ह  ।

 नहीं

 पंजाब  में  कृत्रिम  गर्भाधान  कद्र

 श्री  दी०  च०  फार्मा

 सरदार  इक़बाल  सिह

 सरदार  शभ्रकरपरी

 क्या  खांद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पंजाब  में  अच्छी  जाति  के  की  कमी

 को  दर  करने  के  कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्र  खोलने  की  योजना  का  अन्तिम रूप  से  फैसला  कर  लिया

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  कौर

 उन  स्थानों  के  नाम  जिन्हें  इस  कार्य  के  लिये  चना  गया  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०

 इस  योजना  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 वर्तमान  ६  भ्रमित  भारतीय  कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्रों  का  विस्तार |

 र  ग्रामीण  क्षेत्र में  ६  मुख्य  गांवों  को  इकाई  बना  कर  १४  नये  अखिल  भारतीय  कृत्रिम

 गर्भाधान  केन्द्रों  का  खोलना ।

 े  नागरिक  क्षेत्रों  में  ५  अखिल  भारतीय  कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्रों  की  स्थापना  |

 ¥  gg  व्य  ग्राम  विस्तार  केन्द्रों  की  स्थापना ।

 4,  १४५५  बछड़ों  के  लिये  राजकीय  सहायता  की  स्वीकृति  |

 द  मुख्य  गांव  क्षेत्रों  में  चारा  तथा  उसे  के  संसाधनों  का  विकास

 (7)  अभी  fafa  नहीं  किये गये  हैं  ।

 सड़क  विकास

 T¥Qo.  श्री  दी०
 चं०

 कया  परिवहन
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा करेंगे  कि  पंजाब  के  हिन्दी
 भाषा-भाषी  क्षेत्रों  में  सड़क  विकास

 के
 लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  कया  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन :  पंजाब  के  हिन्दी  भाषा-भाषी  क्षेत्रों में
 सड़कों  के  विकास  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  निम्नलिखित  व्यवस्था  की  गई

 राज्य  योजना  केन्द्रीय  योजना  योग
 $$

 राष्ट्रीय  झ्रन्तर्राज्यीय  संविधान  के  अच्छा  ROX  के
 c

 पथ  माग
 अधीन  दिये  गये  श्रतुदानों से  संचा

 लित  ani  fara  Sars हम  ae  है  |  काय

 रुपयें  लाखों  में  रुपये  लाखों  में  रुपये  लाखों  में  रुपये  लाखों  में
 लाख  रुपये

 WRAY  GRWR  We  3G  SY  ३०  LOX LR

 fat  प्रंग्रेजी  में  ।
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 मांस  तथा  मछली  का  परिरक्षण

 1४११.  श्री  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रयोग  से  यह  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  मांस तथा  मछली  को
 श्र  इत्यादि  के  इंजेक्शन  देकर  कई  सप्ताह  तक  परिरक्षित  किया  जा  सकता  कौर

 क्या  सरकार  मछली  पकड़ने वाले  क्षेत्रों  में  पकड़ी  गई  मछलियों  का  कुछ  दिनों  तक

 उपयोग  करने  के  लिये  कुछ  केन्द्र  खोलना  चाहती  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  के  उपयोग  से  मछली

 तथा  मांस  के  परिरक्षण  को  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सका  हैं  यह  खाद्य  के  रूप  में  उपयोग  के  लिये

 आवश्यक  मापदण्ड  को  बिना  किसी  हानि के  प्राप्त  करने  योग्य  सिद्ध  नहीं  garg  ।

 सरकार  प्रयोग  की  इस  स्थिति  में  केन्द्र  स्थापित  नहीं  करना  चाहती है  ।

 नई  रेलवे  लाइनें

 1४१२.  श्री  दो०  चं०  शर्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान में  पंजाब  राज्य  में  कितने  मील  लम्बी  नई  रेलवे

 लाइनें  निर्मित  हुई

 किन  क्षेत्रों  में  नई  रेलवे  लाइनों  का  विस्तार  किया  गया

 कुल  कितना  व्यय  किया

 यदि  भाग  श्र  उत्तर  नहीं  में  है  तो  उसका  कारण  क्या  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उप र्म त्री
 :

 से  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  १८

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  खेलों  का  विकास

 TERR.  श्री  दी ०  च  शर्मा  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 राजकुमारी  खेल  प्रशिक्षण  योजना  की  निधि  में  से  पंजाब  में  खेलों
 के  विकास  न्  उन्नति

 के  लिये  प्रब तक  कितनी  राशि दी  गई

 उन  खेल  संगठनों  के  नाम  क्या हैं  जिनको  यह  राशि  दी  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  श्रमृत  :  कौर  राजकुमारी  खेल  प्रशिक्षण

 योजना में  किसी  खेल  संगठन को  वित्तीय  अनुदान  प्रिया  राजकीय  सहायता  देने  की  व्यवस्था नहीं  है  ।

 यह  योजना खेल  संघों  विभिन्न  खेल  प्रशिक्षण  के  संचालन  इस  योजना  के
 ata

 नियुक्त  ग्रनुभवी

 खेल  सिखाने  वाले  कर्मचारियों  के  द्वारा  सहायता करती  है  ।

 PEYY—NE  wie  PEXE—NO A में  पंजाब में  विभिन्न  खेलों  के  लिये  निम्नलिखित  सहायता

 गई  *  atm

 खेल  (१)  पंजाब  विश्वविद्यालय के  विद्यार्थियों  के  लाभ  अ्रमृतसर  में  ३

 सप्ताह  का  दीवार  डा०  एक  डीजल

 faa  wat  में  ।
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 (२)  पंजाब  पुलिस के  लिये  जालन्धर  में  तीन  सप्ताह  का  दीवार

 श्री  जे०  एस०

 (3)  geue—aofearar F में  हुए  राष्ट्रीय  खेलों  की  सारी  wats

 के  दौरान  जे०  एस०  रूसो  श्री  रणवीर  सिंह +)  प्रशिक्षकों

 को  उपलब्ध किया  गया

 (¥)  2eyy  में  पंजाब  पुलिस  के  चने  गये  व्यक्तियों  को  नेशनल

 नई  दिल्ली  में  विशेष  दिया  गया  ।

 टैनिस  पंजाब  राज्य  लान  टेनिस  एसोसियेशन की  प्रार्थना  पर  अमृतसर (१)

 में  ६  महीने  का  प्रशिक्षण  (  अक्तूबर  १९५५  से  मार्च  १९५६  तक

 (  ने  अमृतसर  wie  शिमला  में  श्री  रणवीर सिंह  द्वारा  तीन  सप्ताह का

 प्रशिक्षण  ।

 क्रिकेट  पूर्वी  पंजाब  क्रिकेट  एसोसियेशन  की  प्रार्थना  पर  जालन्धर  में  दो  महीने  का

 दीवार  geuy  )  प्रशिक्षक  जुटे  बनर्जी )

 (7)  हाकी  १९५६ के  दौरान  अमृतसर में  एक  महीने क ेa शिविर में  हाकी

 प्रशिक्षक  श्री  ज्ञान  सिंह  की  सेवायें  ।

 PEUR-UY

 खल  कद  (१)  सितम्बर के  दौरान  अमृतसर  में  पंजाब  विश्वविद्यालय में  खिलाड़ियों
 के  लिये

 एक  महीने  का  शिविर  डा०  एक  डब्लू०  होंडा  )

 (२)  पंजाब  विश्वविद्यालय  की  महिला  खिलाड़ियों  के  लियें  जालन्धर

 में  दो  सप्ताह  (१  से  १६  का  शिविर  ।  श्री

 एम०  सी ०  )

 2
 |  x  अक्तूबर  १९५६  के  दौरान  जालन्धर  बोर्ड  स्कूलों  में  )

 दो  सप्ताह  का  शिविर  श्री  एम०  सी ०  धवन

 टैनिस  पंजाब  लान  दैनिक  एसोसियेदान की  सहायता  से  भ्र मृत सर में  बारह

 महीनों  का  निरन्तर  प्रशिक्षण  सकल  |

 PERE  के  दौरान  शिमला  में  एक  महीने  दीवार
 श्री  रणबीर  सिंह  प्रशिक्षक  थे  ।

 क्रिकेट  सितम्बर  PENS  के  दौरान  चैल  में  महीनें  ar  दीवार
 त्री  अमरनाथ  प्रशिक्षक  थे  ।

 उक्त  बातों  के  अलावा  राजकुमारी  खेल  प्रशिक्षण ये  पंजाब  के  खेल  एसो सिये दानों से
 टेबल  टेनिस  तथा  खिलाड़ियों के के  एक  प्रशिक्षण  शिविर  के  सम्बन्ध  में  -

 पत्रव्यवहार  कर

 रही
 कन  की

 मल  अंग्रेजी  में
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 चल  कप ्

 1४१४.  डा०  रास  सुलग  सिह  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 :

 टेक्नीकल  सहयोग  मिशन
 कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  बिहार
 में  कितने  नलकूप  खोदे

 उनमें  से
 अब  तक  कितनों

 को  विद्युत  aif  प्रदान  की  गई

 वर्ष  PEYY—UE  में  उनसे  कितने  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की

 (7)  क्या  Re4g—Ke  के  दौरान  अधिक  भूमि  की  सिंचाई  होने  की  सम्भावना है

 इन  नलकूपों  में  से
 प्रत्येक  की  औसत

 सिंचाई  करने  की  क्षमता  क्या  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  Av  )  ३८४,  ॥

 हां
 उत्तरी  बिहार  में  ४००  hp  तथा  दक्षिण  बिहार  में  ४५०  एकड़  !

 मछली  पालन  क्षेत्र

 1४१४५.
 डा०  राम

 सुभग  सिंह
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  में  देश  में  मछली  पालन  क्षेत्रों को  खोलने  का  विचार  कर

 रहा

 यदि  तो  कितने  ग्र  कौर

 इन  मछली  क्षेत्रों  को  खोलने  में  कितना  व्यय  किया  जायेगा  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  to  प्र०  से  केन्द्रीय  भ्रन्देशीय  मीन  क्षेत्र

 गवेपणा  केन्द्र  कलकत्ता  के  कार्य  से  सम्बन्धित जांच  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  PEXR—KY  के  दौरान

 पश्चिमी  बंगाल में  खारी  पानी  का  प्रायोगिक  मछली  पालन  क्षेत्र  स्थापित  करने  का  विचार कर  रही

 है  ।  उसमें  लगभग  2E,000  रुपये  व्यय  होंगे  ।

 रेल  गाड़ी  इंजन  तथा  डिब्बे

 1४१६.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  कया  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५५-५६  में  भारत  में  कितने  रेलगाड़ी  के  यात्री-डिब्बे तथा  माल  के  डिब्बे

 दौर

 उस  काल  में  निर्माण  लक्ष्य  क्या था  ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )  :  are  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिदिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १६  |

 गोल्डन  राक  में  रेलवे  कारखाना  कन् टीन

 अंग्रेजी  में  ।
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 क्या  यह  सच  है  कि  गोल्डन  रॉक  में  स्थित  tag  कारखाना  कैन्टीन  4,  लाभ  न

 के  पर  चल  रहा  है  लाभ  पर

 यदि  यह  लाभ  के  झ्राधार  पर  चलता  हैं  तो  वर्तमान  लाभ  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  कन् टीन  का  प्रबन्ध  कारखाना  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  नहीं

 किया  जाता

 क्या  मज़ारों की  कोई  ऐसी  निर्वाचित  मंत्रणादाता समितिਂ  है  जिसे  आजकल

 काम  नहीं  करने  दिया  यदि  तो  इसके  कारण

 क्या  विक्रय  होनें  वाली  वस्त्रों  की  कोटि  तथा  मात्रा  के  बारे  में  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों

 तथा
 कन् टीन  व्यवस्था  के  बीच  कोई  झगड़ा  शौर

 यदि  तो  क्या  इसका  निपटारा  हो  गया  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  site  मद्रास  सरकार  के  नियमों
 में  उपबन्ध है  कि  कैन्टीन  बिना  लाभाधार पर  चलाया  जायेगा  ।  रा  रम्भ  से  पिछले  दस  वर्षों  में  २१,५४१

 रुपये  की  हानि हुई  है  ।

 sie  FaXR  तक  मद्रास  कारखाना  झ्धघिनियम  नियमों  के  झन  सार  अ्रपेक्षित

 एक
 प्रबन्ध क़ारी  समिति

 थी  ।  परन्तु  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण  उसके  बाद  नई प्रबन्ध क़ारी  समिति

 न  बनाई जा  सकी  |  भ्रमजाल  प्रबन्ध क़ारी  समिति  के  लिये  निर्वाचनों  का  प्रबन्ध  किया  जा

 रहा है  ।

 ale  आ्राजकल कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।  विक्रय  होने  वाली  वस्तुओं की  कोटि  ak

 मात्रा  बाहर  क॑  उपाहार गह ों  की  ate  भ्रच्छी  होती  है  ।

 टक्कर  प्रयोग  करेने  का  किराया

 1४१८.  श्री  धोकर  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  सूचना  मिली  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड  झांसी  खण्ड  में
 इरैडिकेशन  स्कीमਂ  के  भ्रमित  ट्रैक्टरों  को  प्रयोग  करने  का  किराया  बहुत  श्रमिक है  तथा  भुगतान  करने

 में  कृषक  के  श्रसमथं  रहने  के  कारण  बहुत  बकाया  हो  गया  ह  site  राज्य  सरकार  एवं  केन्द्रीय  सरकार  से

 उनमें  छूट  देने
 व

 कमी  करने  की  प्रार्थना  की  गई  कौर

 पीड़ित  कृषकों  को  सहायता  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  ह ५  प्र०  जन  )  इस  बारे  में  प्रतिवेदन
 प्राप्त हुए  हैं

 कि  केन्द्रीय ट्रैक्टर  संघ  द्वारा  किये  गये  भूमि  के  कृष्य करण के  किराये  का  भुगतान  करना  क्षेत्र
 के  कृषकों

 के  लिये
 कठिन

 है  site  उन्हें  कुछ  सहायता  दी  जानी  चाहिय े।

 ऐसे  मामलों में  सहायता  देना  मूलरूप  में  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व है

 रेलों  में  दिक्षा  अधिकारी

 1४१९.  पंडित  gto  ato  तिवारी  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  शिक्षा  अ्रघिकारियों  के  कुछ  नये  पद  स्थापित  किये  गये  हैं  तथा  रेलवे

 a
 ने

 उन्हें  स्वीकार  किया eee

 tra  ast  में  ।



 नद  लिखित  उत्तर  २८  PexXG

 यदि  तो  इन  अधिकारियों  का ध  नजर  eet a]  ठीक-ठीक  कत्तव्य  उपलब्धि  क्या  होगी

 इन  नये  पदों  की  स्थापना  की  क्या  श्रावव्यकता थी  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  att

 ये  अधिकारी  Zoo—22@Yo  रुपये  के  क्रम  में  वेतन  प्राप्त  करेंगे  ।  शिक्षा  अधिकारियों

 का  कत्तव्य  राज्य  की  नीतियों के  च्  रेलवे  स्कूलों  के  सुचारु रूप  से  चलने  को  सुनिश्चित  बनाने

 के  लिये  स्कूलों  में  प्रबन्ध  की  साधारण
 दे

 देखभाल  करना  तथा  जलवे  कर्मचारियों  के  बच्चों  के
 लिये  स्कूल

 सम्बन्धी  afar  के  मामलों  पर  मुख्य  प्रबन्धक  कों  मंत्रणा देना है  ।

 इस  समय  रेलवे  स्कूलों  का  प्रबन्ध उन  स्थानों  पर  स्थानीय  अधिकारियों  के  हाथ

 म  ह  जहां  स्कूल हैं  तथा  यह  कार्य  उनके  नियमित  रेलवे  कार्य के  अतिरिक्त  अवैतनिक  काय क  रूप  म
 विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  शिक्षा  प्रणालियों  में  निरन्तर  हो  रहे  विभिन्न  परिवर्तनों तथा  माध्यमिक

 स्कूलों  तक की  दिक्षा की  सुविचारों  में  वृद्धि  करने के  लिये  दिये  जा  रहे  ऋणों  की  दृष्टि से  स्कूलों

 का  संचालन  कठिन हो  गया  है  |  यह  महसूस किया  गया  था  कि  रेलवे  स्कूलों  को  उचित  झाड़दार  पर

 चलाने  के  लिये  रेलवे  के  मुख्यालयों  में  एक  ऐसे  सुसज्जित  दिक्षा  संघ  के  होते  जो  दि

 सम्बन्धी  घटनाओं  से  पूर्णतया  ward  एक  आन्तरिक  अभिकरण  या  व्यवस्था  का  होना

 वांछनीय है  ।

 मध्य-प्रदेश  में  कृषि  और  पदा-चिकित्सा  कालेज

 ४२०.  श्री  खू०  do  सोनिया  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 भूतपूर्व  मध्य-प्रदेश  सरकार
 को  राज्य  के  कृषि  ate  पशु-चिकित्सा  कालेजों

 में
 सुविधाओं

 की  विधि  करन के  लिये  PELY-2E  में  क्या  कोई  प्रनुदान न्  दिया  गया  था

 यदि  तो  कृषि  कौर  पु-चिकित्सा  कालेजों  को  कितनी-कितनी  रानियां  दी

 क्या  पुनर्गठित  मध्य-प्रदेश  राज्य  को  इस  वर्ष  कोई  ऐसा  अर  १1.  !  दिया जा  रहा  और

 यदि  तो  प्रत्येक  प्रकार के  कालेजों  को  शारदान  की  कितनी-कितनी  राठी  दी  जा

 रही हैं  ?

 तथा  कमी  मंत्री  ६.” ह ० |  wo  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 शर  भारत  सरकार  ने  पुनर्गठित  मध्य-प्रदेश राज्य  को  मऊ  में  एक  नयी

 चिकित्सा  कालेज  के  स्थापन  के  लियें  तथा  ग्वालियर  के  वर्तमान  कृषि  कालेज  में  शिक्षण  की  सच विधायें  बढ़ाने

 के  लिये  वित्तीय  सहायता  देना  मान  लिया  है  ।  वित्तीय  सहायता  के  विषय  में  मानी  हुई  दली के  अनसार

 भारत  सरकार  कुल  श्रनावत्तंक  व्यय  का  ७४  प्रतिशत  हिस्सा  अनुदान  के  रूप  में  कौर  २५  प्रतिदिन  हिस्सा

 कण
 के  रूप में  sad  fe  दी  जाने  वाली  उच्चतम  राशि  (Ceiling)  नयी  पशु-चिकित्सा

 कालेज के  लिये  30  लाख  रुपये  site  वर्तमान  क़षि  कालेज  के  बढ़ाने  के  लिये  ८  लाख  रुपये  होगी  |
 re

 में मूल  श्र
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 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  तथा  सामुदायिक  परियोजनाओं

 1४२१.  श्री  Go  चं०  सोधिया :  क्या  सामुदायिक विकास  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  राष्टीय  निस्तार  aan  ATA S  परियोजनाओं  में  की  गई  कार्यवाही  से  अरब तक  प्राप्त  परिणामों

 अनुमान लगाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  क्या  ढंग  अपनाने  इस  बारे  में  सामुदायिक

 परियोजना  प्रशासन  की  मल  सिफारिशें  क्या  थीं  ?

 सामुदायिक  विकास  मंत्री  स०  Fo  सामदायिक  परियोजना  प्रयास  द्वारा

 प्रशासनिक  सूचना  पर  जो  प्रारूप  प्रतिभा  निकाली  गई  उसके  झ्रध्याय  ६  और ४  में  इनका  उल्लेख

 हैं  ।  इसकी प्रतियां  लोक-सभा  पुस्तकालय में  उपलब्ध हैं  ।

 राष्टीय  विस्तार  सेवा  तथा  सामदायिक  विकास  खण्ड

 1४२२.  श्री  ख०  च  सोनिया  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 wey  कि

 PEYW—YY  गर  PEUY—KE  में  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  अपने-अपने  राज्य  में

 (१)  सामुदायिक  विकास  खण्डों  राष्ट्रीय विस्तार  सेवा  के  लिये  यथार्थ में  कितने  घन

 का  गम् रन दान  दिया  गया

 उन्हीं  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  ने  उ उन  दोनों  विकासों में  से  प्रत्येक  पर  वास्तव  में  कुल
 धन  व्यय

 खण्डों  के  कार्य  संचालन  का  निरीक्षण  करने  के  (१)  केन्द्रीय  सरकार  अगर

 (२)  राज्य  सरकारों  ने  कया  प्रबन्ध  किये  ?

 पै सामुदायिक  विकास  मंत्री  सु०  क  ate  दो  विवरण  सभा-पटल
 पर  रखे  जाते हैं  जिनमें  (१)  y  गौर  f wee -५६  में  सामुदायिक  विकास  atk  राष्ट्रीय

 सेवा  कार्यक्रम  के  व्यय  में  केन्द्र  के  भाग  के  रूप  में  विभिन्न  राज्यों  जैसे  कि  वे  पुनर्गठन  से
 पहले

 दी  गई  ate (२)  उस  काल  में  कार्यक्रम  पर  वास्तव  में  हुए  व्यय  का  उल्लेख  है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  २०  |

 इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  कौर  टैक्नीकल  अधिकारी  राज्यों  का कई  बार  दौरा

 करते हूं  तथा  विकास  कार्यक्रम के  बनाने  एवं  उसकी  कार्यान्वित
 में  परियोजना

 कर्मचारियों  तथा

 राज्य  सरकारों  की  सहायता करते  राज्य  सरकारों ने  भी  व्यवस्था  की  है है  कि  जिला  व  राज्य

 आधार  पर  उनके  अ्रधिकारी  खण्ड  क्षेत्रों  का  निरीक्षण  करें  |

 रेलवे  सुरक्षा  बल

 TRB.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच
 कि

 सरकार  विभिन्न  प्रदेशों  में  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  प्रशिक्षण
 1-3 ्  ० ह

 यदि  at,  तो  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  कौर

 लोग  )
 वे  कहां  तक  उपयोगी  सिद्ध

 हो
 रहे  हैं

 ह

 मूल  wast  में  ।
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशान  )  :  हां  ।

 ६,८०६  |

 श्री  तक
 जिन  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण दियां  गया  वे  कृत्य  सन्तोषजनक ढंग  से

 कर  रह  हूं  |

 बम्बई-दिल्ली  जनता  एक्सप्रेस

 1२४.  श्री  काज जोड़कर  क्या  रेलबे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  ate  दिल्ली  के  बीच  जनता  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  प्रति  दिन

 चलती  ह

 यदि  तो  क्या  उनमें  स्थानों  कौर  सोने  के  लिये  अर्थों  के  संरक्षण की  सुविधा  दी  जती

 | र  शौर

 क्या  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिये  उसमें  एक  भोजन-यान  जोड़ने  का  प्रस्ताव है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  बम्बई  मध्य  कौर  दिल्ली  के
 बीच ।

 बम्बई  मध्य
 कौर  दिल्ली  से  ३००  मील  से  अधिक  यात्रा  करने  वाले  यात्री

 क्रमशः

 डाऊन  कौर  अप  दिशाओं में  बैठने  के  स्थान  सीमित  संख्या  में  सुरक्षित
 करा  सकते  हैं  ।  इस

 गाड़ियों  में  सोने  के  स्थान  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 हां  ।

 पश्-पालन

 1४२५.  श्री  कष्णाचार्य जोशी  :  क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ५६  में  पशु-पालन  में  सुधार  करने  के  लियें  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 देश  में  कुल  कितनी  मूल  ग्राम  योजनायें  चल  रही

 योजनाओं से  प्राप्त  परिणाम  कया  हैं  ?

 खाद्य  तथा
 aft  मंत्री  श्र०  प्र ०

 जन  देश  में  साधारण पशु-पालन  विकास  के

 लिये  भारत  सरकार ने  १९  ५६-१४५७  में  कार्यान्वित की  जानें  के  लिये  निम्न  योजनायें  भ्रनमोदित की  हैं

 ढोरों  के  विकास  के  लिये  मल  ग्राम  योजना  ।

 गो सदन  योजना ॥

 गोशाला  विकास  योजना  ।

 खानाबदोश  ढोर  पालने  वालों  का  परिवार  ॥

 ढार  प्रदान  |

 आदि  पालन  व  विकास  |

 निम्न  विषयों  सम्बन्धी इसके  भारतीय  गवेषणा  परिषद् ने

 योजनायें  स्वीकार
 की  हैं  :  पौष्टिक  पदार्थ  रोग  नियन्त्रण  डेरी  चलाना प्रौढ़  भेड़  व  ऊन

 विकास  तथा  शादी  पालन
 ।

 faa  अंग्रेजी  i
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 UG  तक ¢eyy-!  न  ADT  IVS, »  कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्र  शर  ५४३
 मूल  ग्राम  एकक

 स्थापित

 २०३  मूलग्राम  एकक किये  जा  चुके  हैं  तथा  PeYe—Yo FAG Th में  रब  तक  २५  कृत्रिम  गर्भाधान केन्द्र  अ

 स्वीकृत हो  गये

 (7)  १९५५-५६  तक  स्थापित हुए  मूल  ग्राम  खण्डों  के  परिणाम  निम्न  ह

 (2)  भारतीय  परिस्थितियों  में  कृत्रिम  गर्भाधान  की  प्रविधि  लाग
 q  लोक  प्रिय

 बनाई गई  हैं  तथा  PEYY—UE  में  १,२६,०६९४  गर्भाधान  किया  गया  |

 (२)  इसी  काल  में  ३६,७४६  सांडों  क़ो  नपुंसक गया

 (३)  PEYY—UE  में  ७,५७,५७४  पैरों  की  सांसरिक  रोगों  से  रक्षा  की  गई |

 (¥)  इसी  काल  में  2, 59y  बछड़ों  के  लिये  ग्रामीण  सहायता  दी  गई  ।

 इसके  मूल  ग्राम  खण्डों  में  प्राकृतिक  सेवा के  लिये  ७४५  भ्र भि जनन  सांड  शर  ि भस

 जनता  को  उपलब्ध  कियें  गयें  ।

 PEYE—VG  में  मंजूर  किये  गये  मूल  ग्राम  खण्डों  के  परिणाम  उनके  स्थापित  होने
 पर

 ज्ञात  होंगे

 रेलवे  विक्रेता

 ठाकर  युगल  किशोर  fag
 1४२६  श्री  अस्थाना

 राम  नारायण fag

 क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  किराये  पर  देने  की  प्रथा को  समाप्त  करने  के  लिये  वास्तविक  विक्रेता  के  नाम  में

 लाइसस  बने  को  कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  आधार  पर  मजफ्फरपर  प्रदेश  में  सीधे  विक्रेताश्नों  को  लाइसेंस देने  के  लिये  दिये
 आदद  परावत  किये  ai

 यदि  तो  किन  परिस्थितियों

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  जी

 att  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  मुजफ्फरपुर  प्रदेश  में  एक  ठेकेदार  था  जिसके
 ४
 स्टेशनों

 पर  विक्रय  के  ठेके  इस  कारण  समाप्त  हो  गये  कि  उसकी  सम्पत्ति अधिक  state उसने  वे  निजी
 को  दे  दिये  थे  ।  इसके  ठेकेदार  के  भ्र भ्या वेदन करने  इन  ४  स्टेशनों पर  उसे  उसके  ठेके  वापस  दे

 दिये  परन्तु  इनके  बदले  अन्य  ४  स्टेशनों पर  उसके  इतने  ही  बड़े  भ्रौर  इतने  ही  महत्वपूर्ण ठेके

 वापस ले  लियें  गये ।  इसके  निजी  विक्रेताओं  को  दिये गये  जिनका  उल्लेख

 ऊपर  किया  गया  रह  करने  पड़े  ।  परन्तु  उन  चार  स्टेशनों  निजी  विक्रेताश्रों को  लाइसेंस  दियें xa  ५१५
 गये  हैं  जिन  पैर  ठेकेदार  ने  इनके  बदले  ठेके  छोड़े  हैं  ।

 रेल  का  पटरों  से  उतर  जाना

 wag.  श्री  रघनाथ सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  ९  अक्तूबर
 की  रात

 को  चली-मद्रास  लाइन  पर  भोपाल  से

 १०  मील  की  दूरी  पर  सूखी  सेवनिया  स्टेशन  के  निकट  एक  माल  गाड़ी  के  १३  डिब्बे  पटरी से  उतर

 कर  उलट  र
 शश

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 यदि  तो  दुर्घटना  का  क्या  कारण  था  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  €-१०-१९५६  की  रात
 को  लगभग

 €
 बज  कर  ३७  मिनट  जब  मध्य  रेलवे  के  झांसी  इटारसी  मुख्य  लाइन

 सेक्शन
 के  सूखी  सेवनिया

 भोपाल  स्टेशनों के  बीच  नं०  १०  मालगाड़ी  गजर  रही थी
 तो  मील  ५२३/१२ से

 ५२३/५-र४ के  बीच  इंजन  से  २५वें  से  ३६वें  डिब्बे  तक  के  १२  डिब्बे  पटरी से  उतर  गये  |

 ft.
 \  ख  )  जांच  समिति  की  रिपोर्ट के  अनुसार  यह  दुर्घटना एक  डिब्बे  के

 बायीं  कौर के
 अगले

 का  टायर  टूट  जाने  से  हुई
 ।

 टायर  धातु  की  अन्दरूनी
 खराबी

 के
 कारण  टूटा ।

 qa  रेलवे  के  कर्मचारी

 1४२८.  श्री  ही०  न०  मुकर्जी  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पहले  पूर्व  रेलवे  के  मुख्य  प्रबन्धक  ने  सकरी  गली  घाट  के
 नौका  कर्मचारियों  की  शिकायतों  की  जांच  करने  तथा  उस  सम्बन्ध  में  सिफ़ारिशों  करने  के  लिये  एक

 नियुक्त  की  थी

 क्या  समिति  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ak

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कीं  गई  हैं  TTAT  करने  का  विचार  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  जी  कर्मचारियों  की  विशिष्ट

 शिकायतों  की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये  एक  विशेष  समिति  बनाई गई  है  ।

 हां  ।

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  [  देखिये  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  22]

 फलों  की  कसमें

 PERS.  श्री  रिश्तों  किलिंग  :  क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  निदेशक  मणिपुर  द्वारा  PEYY—UE  में  सहारनपुर  से  फलों  की  कितनी  कलमें  खरीदी

 गई  We  इनकी  खरीद  में  कितना  रुपया  व्यय  किया

 क्या यह  सच  हैं  कि  अधिकांश  फलों  की  कलमें  उग  नहीं  सकीं  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  कौर

 इसके  परिणामस्वरूप  कितना  धन  व्यर्थ  गया  ?

 तथा  कि  मंत्री  श्र ०  प्र०  :  ४,४८२  रुपये  १३  खाने  के  मूल्य  को

 9, CU  फलों  की  कलमें  खरीदी  गई

 नहीं  ।

 झर  प्रद  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 लिटन  उखरुल  सड़क

 T¥Zo.  श्री  feria  किलिंग  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मनीपुर  लोक  निर्माण  विभाग  कौर  धूबल  विकास  सामुदायिक  परियोजना के
 कितने

 ट्रेक्टर
 शौर

 मोटर  रीडर  लिटन  उखरुल  मोटर  सड़क  के  निर्माण  में
 काम

 में  लाये  आ  ल

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 क्या  यह  सच  हैँ  कि  ठेकेदार  प्रत्येक  ट्रेक्टर  झर  मोटर  ग्रहण  का  प्रतिदिन
 का

 किराया

 के  व्यय  के  केवल  २५  रुपये  लिया  गया  जबकि  ठेकेदार को  प्रत्येक  ट्रेक्टर  कौर
 मोटर

 के  लिये  प्रतिदिन  ४००  रुपया  दिया  गया  इसके  मोटर  को  २००  मजदूरों

 के  बराबर  माना

 क्या  उक्त  सड़क के  do  प्रतिशत  मिट्टी  के  कार्य को  झूठमूठ  कंकड़ों  का  कार्य  लिखाਂ

 गया  कौर  उसी  के  अनुसार ठेकेदार  को  अदायगी  की  शौर

 क्या  परिवहन  मंत्रालय  इस  सड़क  के  मिट्टी  के  काम  को  पुनः  नापने  के  लिये
 कार्यवाही

 करेगा  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  लोक  निर्माण  विभाग  का  एक

 मोटर  ग्रेड  कौर  एक  बल  डोजरਂ तथा  सामुदायिक  परियोजना
 का  एक  ट्रेक्टर  कौर  एक  मोटर  ग्रेडर

 को  विभिन्न  भ्र वधि यों  के  लिये  इस  सड़क  के  निर्माण  के  काम  पर  लाया  गया  ।  a  तक  परियोजना

 का  केवल  २६  प्रतिशत कार्य  पूरा  हुमा  है  ।

 ate  सरकारी  मशीनों  के  उपयोग  के  लियें  ठेकेदार  से  ली  जाने  वाली  दर  कदम

 निश्चित नहीं  हुई  है  ।  किराये
 की

 दर
 के  ठेकेदार  से

 संचालन
 का  व्यय  यथा  स्नेहक  तथा

 अकुशल  मजदूरों  का  व्यय  भी  लिया  जाता  मिट्टी  का  जितना  काम  wa  तक  किया  गया  है  उसमें
 से  कंकड़ों  पर  होने  वाला  काम  WY  है  जो  भ्र साधारण बात  नहीं  है  ।

 wat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 गाड़ी  की  समय  नियमितता

 सरदार  इक़बाल  सिंह  :
 TR.  सरदार  श्रकरपुरो

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  की  फाजिल्का-रेवाड़ी  छोटी  लाइन  में  ata  से  अक्तूबर  तक  कितनी

 एक्सप्रेस  तथा  यात्री  गाड़ियां  अनुसूचित  समय  सारिणी  के  अनुसार चली  at ;  शर

 क्या  यह  सच है  कि  इस  भाग  में  भ्रधिकांश  गाड़ियां  विलम्ब  से  चलीं  यदि  तो
 उनकी समय  नियमितता  बनाये  रखने  के  लिये  किन  तरकीबों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदन  इस  भाग पर  कोई  एक्सप्रेस  गाड़ी

 नहीं चल  रही  है  ।  a  से  PENS  तक  इस  भाग  पर  चलने  वाली  यात्री  गाड़ियां  कितने

 दिन  rot  मंजिल  पर  ठीक  समय  इसे  दिखाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  २२  |

 कुछ  गाड़ियों  के  आने-जाने में  विलम्ब  रहा  ।  इस  भाग में  गाड़ियों के  समय

 में  सुघार  करने  के  लिये  निम्नलिखित  विशेष  कार्यवाही  की  गई  :

 (१)  सभी  परिवर्तनीय  विलम्ब  के  मामलों के  सम्बन्ध  में  तत्काल  कार्यवाही की  गई  है  तथा
 उत्तरदायी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  शभ्रनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 (२)  विभिन्न  पानी
 देने  वाले  स्टेशनों  झ्रागामी गर्मी  में  पानी  की  दिक्कतें  दूर  करने के

 लिये  विद्युत  तथा
 तेल

 के  पम्प  लगाये  जा  रहे  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 (३)  विभागीय  तथा  मुख्य  कार्यालय  में  गाड़ियों  के  चलने
 का  दिन

 प्रतिदिन का  हिसाव

 रखा  जाता है  जिससे  गाड़ियों  की  नियमितता में  सुधार हो  सके के  ।  १८६५६

 में इस  विभाग में  गाड़ियों  की  नियमितता में  सधार  भी  बा  ।

 कालीकट में  रल  का  ऊपरी पल

 1४३२.  श्री  नेत्र  To  दामोदरन  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  अक्तूबर  में  कालीकट  में  उनके  दौरे  के  दौरान  में  उन्हें  नगर  में  ऊपरी  पुल  के  निर्माण

 के  सम्बन्ध  में  कोई  भ्र भ्या वेदन  दिये  गये

 यदि
 तो

 सरकार  ने  उन  श्रभ्यावेदनों  पर
 क्या  निचय

 किया
 है

 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )

 कालीकट  नगर  में  छः  लेवल  क्रासिंग  हूँ  तथा  उन  सभी  में  बहुत  भीड़-भाड़  रहती ह
 ।

 से  प्रतीक  भीड़-भाड़  कालीकट  स्टेशन के  उत्तरी  फाटक पर  रहती  है  ।  यहां  पर  एक  ऊपरी  पुल
 बनाने  की  शझ्रावश्यकता  स्वीकार  की  गई  है  ।  कोजीकोड  के  व्यापार  संघ  daw  अभ्यावेदन  में

 यह  बात  कही हैं  कि  नगरपालिका  निर्माण  व्यय के  किसी  भ्रंश को  सहन  करने  में  समर्थ  नहीं हैं

 तथा  यह  सारा  व्यय  रेलवे  द्वारा  वहन  किया  जाये  ।  ऐसा  करना  वर्तमान  नियमों  के  अ्रधीन

 योग्य नहीं  gt
 यदि  नगरपालिका  या  राज्य  सरकार  नियमों के  अनुसार  सड़क  के  व्यय  तथा

 उसके  फाटक  तक  वहन  करने को  तैयार  हो  तो  रेलवे  एक  या  दो  ऊपरी  पूलों  का  निर्माण  करने

 को  प्रस्तुत  हैं  |

 ट्रेन  दुर्घटना

 S23  श्री  रघुनाथ सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर-पूर्व  रेलवे  के  तिनसुखिया  ak  सुंगुरी  जवानों  के के  सोच

 डिब्रूगढ़ जाने  वाली  ३२०  डाउन  एक्सप्रेस  गाड़ी  एक  मालगाड़ी  के  इंजन  से  टकरा  गयी  fart

 परिणामस्वरूप  २  व्यक्ति  मर  गये  श्र  सत्य  १५ व्यक्ति  घायल  हुए  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  2-8 P-2EUG  की  रात  को  लगभग

 '  १०  बजे  Fo  ३२०  डाउन  डिब्रूगढ़-पाण्डु  जब  पूर्वोत्तर  रे रेलवे  के  पिण्ड  क्षेत्र  के

 नरियानी  सेक्शन  के  सापेखाटी  स्टेशन  पर  लाइन  सं० २  से  गूजर  रही  वह  नं०  & ev  डाउन

 मालगाड़ी  के  कुछ  डिब्बों  से  टकरा  गयी ।  ये  डिब्बे  एक  इंजन  से  जुड़े हुए  थे  जो  उसी  लाइन  में

 वाटर  कालम पर  खडा  इस  दर्घटना  में  २  भ्रामक मरे  कौर  ge  को  चोट  पायी ।

 गवर्नमेंट  रेलवे  इन्सपेक्टर की  वैधानिक  जांच  से  फिलहाल  मालूम  होता  है  कि  टक्कर

 रेल-कर्मचारियों  की  गलती  से  हुई  ।

 मिल  सें
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 बिटरगुन्टा  प्लेटफार्म

 1४३४.  श्री  ब०  स०  मत्ती  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  रेलवे
 के  बिट्रगुन्टा  स्थान  पर  दूसरा  प्लेटफार्म  बनाने

 में  क्या  कार्यवाही  की

 गई
 '

 इस  कार्य के  लिये  कितनी  राशि  दी  गई  कौर

 किस  समय  तक  यह  कायें  समाप्त  हो  जायेगा  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  so  डिब्बों

 के  खड़े  होने  लायक

 स्थान  बनाने  के
 प्रयोजन

 से
 लाइन

 का  विस्तार
 तथा  बिट्रगूंटा के  प्लेटफार्म  को  ऊंचा

 करके  एक  दूसरा  प्लेटफार्म  बनाने के  लिये  एक  प्राक्कलन  १९४५२  में  स्वीकृत  हो  चुका है  |

 लगभग  TY,000  रुपये  |

 काम  लगभग  समाप्त  हो  चुका है  तथा  दूसरा  प्लेटफार्म  दिसम्बर  CEAG  के  मध्य  तक

 उपयोग में  ard  लगेगा ।

 बिहार  में  बेकारी

 S  ठाकर  युगल  fear  सिंह  :
 ४३४.

 Lo  श्री  देवगन
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बिहार  को  बेकारी  दूर  करने  के  लिये  कितनी

 राशि  दी
 गई  है  तथा  उन  योजनाओं  के  विवरण क्या  हैं  जो  राज्य  ने  बेकारी  दूर  करने के  लिये  बनाई

 हैं  तथा  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना में  बेकारी  को  दूर  करने में  क्या  सफलता  हुई ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  :  बिहार  में  रोजगार  बढ़ाने  के  ७, उद्देश्य  से

 विद्यत विकास योजनाओं विकास  योजनाओं  के  लिये  २६५  लाख  रुपये  की  अ्रतिरिक्त  व्यवस्था  तथा  मार्ग  परिवहन  के
 लिये  ROX  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त  व्यवस्था  की  गई  है  ।  उक्त  योजनाओं  के  सम्बन्ध में  प्रा वय यक

 सूचना  बिहार  सरकार
 से

 प्राप्त  होने  के  सभा-पटल पर  रख
 दी  जायेगी  ।

 सामुदायिक  परियोजनाओं

 सरदार  इक़बाल  सिह  :

 सरदार  श्रकरपुरो  :

 क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्ली  राज्य  में  कितनी  सामाजिक  परियोजनायें  चालू

 उन  परियोजनाओं  में  १९४५६  के  अन्त तक  कितनी  afer  व्यय

 की  शर

 किन  मुख्य  शीर्षों के  अधीन  प्रगति  की गई  ?

 सामुदायिक  विकास  मंत्री  सु०  क्र  :  अनुमान  किया गया  है  कि  माननीय  सदस्य

 सामुदायिक विकास  खण्डों  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  ।  दिल्ली  को  अब  संघ  क्षेत्र  ऐसे

 दा  eee  साबित
 किये  गये  हैँ

 ।
 उनमें  से  एक  अलीपुर  है

 ।  जो
 R-Fo- PEAT a  से  गहन  कायें  स्थिति  से

 मूल  wat
 म  ।
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 वित्तीय ae  के  ort  असमाप्त  कार्यों  को  जारी  रख  सकता  है  |

 faz) (=)  महीनों के  २४  लाख  रुपय

 SEXR—UY  2.99  पप  4.0

 CERT—VY  19.193 दे  प  )
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 सवार  ग्रामीण  कला  अर  शिल्प ।

 २८-५-१९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  et  संख्या  २५८९  के  उत्तर  में  ate  |

 fied  तथा  परिवहन  उपमंत्री  शाहनवाज़  में  यह  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  कि  कुछ
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 गई  ol
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 उनके  लिये  केन  की  कुलियों  की  व्यवस्था  की  जाये तथा  उनकी  पुरानी  ava feaaTat  को  बदला

 जायें  ।  तब  से  रेलवे  प्रशासन  ने  रेलवे  कर्मचारियों  को  श्रावक  सुविधायें  दे  दी  हें  तथा  यथासम्भव

 स्थगित
 न

 दि इस  बात  का  प्रयत्न  जायेगा  कि  सप्ताहिक  छठी  न  की  मेले  के  दिनों में

 इसे  स्थगित  करना  श्रावश्यक हो  जाता  है  ।

 मूल  में
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 वित्त  २)  विधेयक--पुर:स्थापित  ६६३६-३७

 वित्त  ३)  विधेयक--पुरःस्थापित  द  ३७

 दैनिक  संक्षेपिका  RRO FE

 sim  ३  PEUE

 स्थगन

 रामलीला  मैदान  में  पटाखे  का  विस्फोट  RER=VR

 सभा-पटल पर  सखा  गया  पत्र  GER  SR

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  RR
 राज्य-सभा से  सन्देश

 ६४३

 हिन्दू  दत्तक ग्रहण  तथा  निर्वाह  व्यय

 राज्य-सभा  era  पारित  रूप  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया  eR

 हिन्दू  विवाह

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 (9)



 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  श्रनपस्थिति  सम्बन्धी

 श्रठारहवां  प्रतिवेदन  GSI

 सभा  का  कार्यक्रम
 द्

 ज समुद्र  सीमा-शुल्क  fadan _  स्थापित  किया  गया

 राष्ट्रपति  की  केरल  सम्बन्धी  उदघोषणा  सम्बन्धी  संकल्प  EVV—TO

 दैनिक  संक्षेपिका  ६८१-८२

 तक  ४  PEYR

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र  द्भय

 सभा  की  बैठकों से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 अ्रठाहरवां  प्रतिवेदन  द

 समिति  के  लिये

 भारतीय  टेक्नोलॉजिकल  खड़गपुर ...  Ras

 केन्द्रीय  विक्रय  कर

 विचार करने  का  प्रस्ताव  GOEL

 कार्य  मंत्रणा

 चवालीसवाँ  प्रतिवेदन  929.0

 केरल  के  खनिज  संसाधन  सम्बन्धी  ग्राम  घंटें  की  wai  ७१७-२२

 दैनिक  संक्षेपिक्रा  922.0

 ae

 (5



 लोकसभा  वाद-विवाद

 Q——TRATAT  के  भ्र ति रिक्त  कार्यवाही )

 ee

 लीक-समा

 २८  १६  ५६

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए ]

 प्रश्नोत्तर र

 भाग  2) ष्

 १२.०१  स०  To

 स्थगन  प्रस्ताव

 त्रिवेन्द्रम  में  केरल  उच्च-न्यायालय  को  एक  बंच  को  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  आन्दोलन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  श्री  प्र ०  Fo  श्री  तथा  श्री  Fo  To  नायर से  एक  स्थगन

 प्रस्ताव  की  सूचना  मिली  हैं  जो  त्रिवेन्द्रम  में  केरल  उच्च-न्यायालय  की  एक  बैंच  की  स्थापना के  लिये

 आन्दोलन  के  फलस्वरूप  की  गई  गिरफ्तार  व्यक्तियों  की  दोषसिद्धि  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 क्या  प्रस्तावक  महोदय  इसकी  श्रविलम्बनीयता  के  सम्बन्ध  में  मुझे  कुछ  बतायेंग े?

 श्री  त् ०  कठ  गोपालन  (  )  :  १  नवम्बर  PEXS  को  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  कर्ता  त्रिवेन्द्रम

 में  कुछ  भ्रान्दोलन  प्  था  ।  जब  उच्च  न्यायालय  का  एरणाकुलम  में  स्थानान्तरण  किया  गया  तब  भी

 त्रिवेन्द्रम  में  आन्दोलन  किया  गया  था  कि  ag  त्रिवेन्द्रम  में  ही  रहना  परन्तु  यह  आन्दोलन

 त्रिवेन्द्रम  के  बाहर  भी  फैल  रहा  है  तथा  इसीलिये  कुछ  गिरफ्तारियां  की  गई  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गिरफ्तारियां  कब  की  गई
 ?

 श्री  नऋ ०  क०  गोपालन  :  गिरफ्तारियां  कई  दिन  तक  की  गई

 tat  पिता  हो  रही  हैं  ।

 fat श्र०  क् ०  गोपालन  :  लगभग wXe  व्यक्ति  गिरफ्तार हो  चुक  हैं  और  हो

 महोदय  :  मुझे  मालूम  ga  है  कि  ये  गिरफ्तारियां  €  तारीख  से  हो  रही  हैं  ।

 श्र ० प्र
 सन्  गोपालन

 :  इस  स्थगन  प्रस्ताव  का  यह  उद्देश्य  है  कि  wa  ये  गिरफ्तारियां बन्द  हो

 जानी  चाहिये  जिससे  भ्रान्दोलन  देश  के  न्य  भागों  में
 न

 हो
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  हस्तक्षेप  करे

 इस  wet  को  शान्तिपूर्वक निबटाए

 भ्रंग्रेजी  में  ।

 BEE



 Yoo  स्थगन  प्रस्ताव  २८  १९५६

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहते हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो०  व०  :

 मुझे  पता  चला  है  कि  कुछ  आन्दोलन  gat  हैं  तथा

 आन्दोलनकारियों  ने  एक  ही  ध्येय  सामने  रख  कर  कई  स्थानों  पर  संगठित  ढंग  से  कानून  को  भंग  किया  |

 सच  यह  है  कि  कानून  को  भंग  करना  उनके  आन्दोलन  का  एक  है  तथा  वह  यह  नहीं  चाहते  कि  उनके

 कार्यों
 पर  ध्यान

 न
 दिया  जाये

 ।
 यदि  हम  उनको  एक  दम  भुला  देते  तो  उनके  आन्दोलन  का  उद्देश्य  ही  समाप्त

 हो  जाता  ।  इसलिये  जिसकी  कौर  वह  ध्यान  दिलाना  चाहते  थे  उस  ध्यान  दिया  गया  ।  दण्ड

 मामूली  दिये  गये  हैं
 ।

 मेरे  विचार  से  १४५  २०  re  रुपये  अथवा  ३०  रुपये  तक  का  जुर्माना

 किया गया  हैं

 श्री  पुन्नू
 :

 में  तो  केवल  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  सारे  क्षेत्र  में  उस  निर्णय  का  कोई  भी  समेत

 नहीं  है  जो  कि  किया  गया  है  ।  दो  बातें  हैं  ।  पहले  तो  सरकार  को  जनता  को  यह  बताना  चाहिये  कि  उनका

 निर्णय  ठीक  हैं  ।  दूसरे  सभा  के  लिये  भी  यह  अनुचित  है ंकि  वह  यह  प्रदर्शित  न  करें  कि  उसने  आन्दोलन

 की  are  ध्यान  ही  नहीं  दिया  है  ।  लाखों  व्यक्ति  एक  बात  की  मांग  कर  रहे  हैं  इसलिये  हमें  इसकी  चर्चा

 करनी  चाहिये  ।

 पो०  व०  पन्त  :  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  पूर्वसूचना
 दी

 है  मैं  उनकी  भावना
 की

 सराहना

 करता  हुं  ।  वे  नहीं  चाहते  कि  वहां  की  जनता  यह  न  समझे  कि  उनके  आन्दोलन  की  जानकारी  किसी  को

 नही ंहै  ।  मैं  यह  समझ  सकता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  श्रात्दोलन  की  बात  सभा  के  समक्ष  लाना  चाहते  हैं  |

 परन्तु  स्थगन  प्रस्ताव  इस  काम  के  लिये  नहीं  होता  |

 श्री  do  qo  नायर  :  :  आपको  याद  होगा  कि  इस  सभा  ने

 न्यायालय  अधिनियम  का  संशोधन  करने  वाला  एक  विधेयक  पारित  किया  था  जो  १४  FEXR

 को  प्रकाशित  किया  गया  था  ।  विधि  शभ्रायोग  ने  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  लिखा  था  कि  उच्चन्यायालय की

 विभिन्न  बेंचें  विभिन्न  स्थानों पर  रखनी  चाहिये  ।
 हम  गृह  मंत्री  को  यही  बताना  चाहते  हैं  कि  वह  धारा

 ५१  (२)  के  भ्रमित  राष्ट्रपति  के  अ्रधिकारों  से  किसी  भी  राज्य  में  खण्डनीय  बेंच  स्थापित  करने  के

 लिये  राष्ट्रपति  को  लिखे  |

 गो०  पन्त  :  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  हैं  कि  स्थगन  प्रस्ताव  विधि  आयोग  की  निन्दा

 करने  के  उद्देश्य  से  रखा  गया  हैं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महो  दय
 :

 यह  स्थगन  प्रस्ताव हैं  जिसका  उद्देश्य  यह  है  कि  सरकार  का
 ध्यान  उस  आन्दोलन

 की  झ्रोर  दिलाया  जाये  जो  कुछ  समय  से  किया  जा  रहा  है  सभा  तथा  देश
 को  भी

 इसकी  जानकारी

 हो  जाय े।

 मुझे  यह  भी  बताया  गया  है  कि  इसका  सम्बन्ध  इस  सभा
 से

 है  क्योंकि  हमने  उस  विधि
 को

 पारित

 किया  था  तथा  विधि-ग्रहयोग  ने  प्रतिवेदन  में  लिखा  है  कि  जहां  उच्च  न्यायालय  उसकी we  बेंच

 उस  स्थान  पर  नहीं  होनी  चाहिये
 |

 यह  सब  बड़े  महत्वपूर्ण  प्रश्न  हैं  तथा  मेरी  उनसे  सहानुभूति  है  जो  इस

 प्रदान  को  यहां  लाये  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  गिरफ्तारियां  दण्ड  स्थगन
 प्रस्ताव

 में
 श्री  सकते  हैं

 तथा  क्या  यह  प्रश्न  सभा  के  लिये  ग्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  का  हो  सकता  है  |

 अ्रध्यक्ष-पीठ  से  कई  बार  बताया  जा  चुका  हैं  कि  अविलम्बनीय  मामला  इस  प्रकार  का  होना  चाहिये

 जिसमें
 देरी  होने  से  हानि  होती

 हो  ।
 उसी  हालत  में  सर्वप्रथम  हमें  उसकी  चर्चा  करनी

 चाहिये  ।  यदि

 मूल  ५ प्रंग्रेजी  में  |
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 )

 विधेयक

 अविलम्बनीय  मामला  इस  प्रकार  का  हो  १भी  सभा  कार्य  रोक
 कर

 उस  प्रश्न  पर  चर्चा  करेंगी
 ।  मुझे यह

 विषय  इतना  अविलम्बनीय प्रतीत  नहीं  होता  |

 राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  के  सम्बन्ध  में  एक  संकल्प  है  जिस  पर  चर्चा  होगी  |
 स्थगन  प्रस्ताव

 पर

 अन्य  सभी  कार्य  रोक  कर  चर्चा  होनी  चाहिये  ।  जब  इस  प्रस्ताव  को  एक
 दो

 दिन  रोकना  जा  सकता  है  तब

 अन्य  कार्य  रोक  कर  इस  पर  चर्चा  ठीक  नहीं  क्योंकि  उद्घोषणा  पर  चर्चा  होने  वाली  है
 ।

 इसलियें  मेरे

 विचार से  यह  मामला  इतना  झ्र धिक  अविलम्बनीय नहीं  है  जिससे  ea  कार्य  रोक  कर  इस  पर चर्चा

 की  जाये  |  इसलिये  में  इसकी  भ्र नम ति  नहीं  दे  सकता  |

 TUATHA  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 पैसठवां  प्रतिवेदन

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  में  गैर-सरकारी  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 का  चौसठवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं
 ।

 वाटर

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  RAGE  तथा  २६०८,  दिनांक  २८-५-५६  के

 उत्तरों  की  दुद्धी

 मोटर-गाड़ी  संशोधन  विधेयक

 तथा  परिवहन  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  में  प्रस्ताव करता  हूं

 मोटर  गाड़ी  2 y में  श्र  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  पी

 जैसा  कि  सभा  को  मालम  है  यह  विधेयक  गत  १५  वर्षों  अथवा  इससे  alee  समय  तक  मोटर  गाड़ी

 अधिनियम  के  प्रवर्तन  से  ज्ञात  बुराइयों
 को

 दूर  करने  तथा  उद्योगों  के  विकास  के  देश  में  परिवहन

 की  बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मोटर  परिवहन  के  विकास  में  सुविधा  देने  के  उद्देश्य  से
 प्रस्तुत

 किया  गया  हैं  ।  विधेयक  में  मोटर  परिवहन  सेवायों  के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की

 योजनाओं  को  लागू  करने  के  उपबन्ध  थी  हैं  ।

 परिवहन  की  समस्या  देश  के  लिये  बहुत  महत्वपूर्ण  हें  ।  च, ५  सदा  परिवहन  के  विभिन्न  तरीकों  के

 समन्वय  पर  जोर  डाला  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रगति  भी  हुई  है  ।  नौवहन के  बारे  में  एक  समिति

 विचार
 कर  रही  हे  तथा  यह  अघिनियम  बनने  के  सड़क  परिवहन  के  विकास  में  सहायक

 होगा  ।  श्री  में  संक्षेप  में  संयुक्त  समिति--जिसने  इसकी  पुरी  तरह  जांच  की  e—a>rt  प्रस्तावित

 वतनों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  ।

 मोटे  तौर  पर  ये  परिवर्तन  निम्नलिखित  शीशों  में  प्रा  सकते

 (१)  शअन्त:ःराज्यीय परिवहन  का  विकास

 (२)  सड़क  परिवहन  उद्योग  को  प्रोत्साहन  तथा  जैसा  प्रस्ताव किया  गया  था

 मील  की  रुकावट  का  हटाना  तथा  अनुमति  पत्र  की  मान्यता  की  अवधि  बढ़ाना

 (3)
 राष्ट्रीयकरण  होने

 की
 दशा  में  मोटर  सेवा  चालकों

 को
 प्रतिकर

 ।

 मूल
 प्रंग्रेजी

 में
 ।

 देखिये  are IAAIG®  सतर विवाद  भाग  श
 frata  2८  सजावट

 ,  नाकी  २८  १६५६  |
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 लाल  बहादुर  शास्त्री ]

 हम  हैँ  कि  संयुक्त  समिति  ने  इन  सब  बातों  पर  विचार  करते  हुए  भ्र पना  दृष्टिकोण  प्रगतिवादी  रखा

 तथा  विधेयक  में  ऐसे  परिवर्तन  किये
 जो

 निश्चित  रूप  में  सुधार  हैं  ।

 पुरःस्थापित  विधेयक  में  हमने  परिवहन-गाड़ियों  के  भ्रन्त:राज्यीय  संचालन  का  विनियमन  करने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसी  शक्तियां  प्रदान  की  हैं  जिनके  प्राकार  पर  वह  कार्यवाही कर  सकती  है  ।

 प्रस्तावित  उपबन्ध  में  कहा  गया  है  कि  अ्रन्त:ःराज्यीय  मार्गों  पर  परिवहन  गाड़ियां  चलाने  का  विनियमन

 करने  के  लिये  कई  श्रन्त:राज्यीय  प्राधिकारों  की  स्थापना  तथा  राज्यीय  परिवहन  पदाधिकारियों

 के  क्रिया  कलापों का  समन्वय  तथा  विनियमन  करने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  परिवहन

 प्राधिकार की  स्थापना  की  समिति  का  विचार  था  कि  विधेयक  में  प्रस्तावित  दो  अलग

 प्राधिकारों  के  स्थान  पर  केवल  एक  ही  होना  चाहिये  केन्द्रीय  सरकार  श्रन्तःराज्यीय

 परिवहन-श्रीराग  नियुक्त  करे  जो  दो  aaa  ग्रीक  राज्यों  के  मार्गों  अथवा  क्षेत्रों  में  परिवहन  गाड़ियों  के

 संचालन  के  बीच  समन्वय  लाए  तथा  उसका  विनियमन ati  समिति  का  विचार  है  कि  आयोग को  यह

 शाक्ति  मिलनी  चाहिये  कि  जब  वह  उचित  समझे  तब  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  को  अपने

 साथ  मिला  ले
 ।  इसी  के  अनुसार  विधेयक  का  खण्ड  ५७  का

 प्रारूप
 फिर  तैयार  किया  गया  है

 ।  निश्चित

 रूप  से  यह  एक  सुधार था  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  बहुत  सी  गाड़ियां  बिना  किसी  कठिनाई  के  चलने

 लगेंगी  |
 समिति  ने  यह

 भी
 निश्चित  किया

 कि
 सार्वजनिक  मोटर  ठेलों  के  श्रीमती-पत्र  में  मील

 की  रुकावट

 हटा दी  जाये

 उद्योग को  प्रोत्साहन देने  के  सम्बन्ध  समिति  की  राय  थी  कि  अनुमति  पत्र  की  wafer

 में  पर्याप्त  वृद्धि  चाहिये  i  समिति  ने  इसे  इसलिये  बढ़ाना  आवश्यक  समझा  क्योंकि  मोटर  गाड़ियों
 प  स  ३

 के  मूल्य  बहुत  बढ़  गये  हैं  प्रौढ़  यदि  हम  संचालकों  से  सामान्य  जनता  को  परिवहन  सुविधायें  देने  के  लिये

 अधिक  धन  व्यय  करने  की  करते  हैं  तो  उनके  व्यवसाय  की  सुरक्षा  होनी  चाहिये  |  पर्याप्त  चर्चा  के

 १  इस
 पर

 सभी  सहमत  हुए  कि  के  लिये  भ्र नुम ति  पत्र
 की

 अवधि  ३  रो  ५  वर्ष  होनी

 चाहिये  जब  कि  सार्वजनिक  गाड़ियों  के  लिये  यह  ४५  वर्ष  होनी  चाहिये  wart  वालों को
 ल»  ५  ५

 व्यवसाय
 की  सुरक्षा देने  के  लिये  धारा  ५८  के  मूल  परन्तुक  को  रखने  का  ferry  किया  गया  जिसमें  wats

 पत्र
 के

 लिये  नवीन  श्रीचंदन-पत्रों  के  मुकाबिले  पुराने  श्रीमती-पत्रों  के  पुनः नवी नीक रण
 को  प्राथमिकता

 दी  जायगी ।  यह  सभी  सिफारिशें विधेयक  के  खण्ड  ५२  में  दी  गई  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  समिति  ने  सहकारी  आन्दोलन  को  सहायता  देने
 के

 औचित्य  पर  भी  विचार  किया  तथा  निश्चय  किया  कि  विधेयक  में  यह  सं विहित  उपबन्ध  सम्मिलित  किया

 जायें  कि  न्य  बातों  के  एक  समान  होते  एक  व्यक्ति  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  परिवहन  सेवाओं
 के

 स्थान  पर  सहकारी  समितियों  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  सेवाओं  को  प्राथमिकता  दी  जाये  ।

 विधेयक  के  खण्ड  ४१,  ४८  तथा  VE  का  संशोधन  किया  गया  |

 सहकारी  समितियों  को  भ्र धिमान  देने  से  सरकार  की  इस  नीति  को  सहायता  मिलेगी  जिसके  अनुसार

 वह  ऐसे  अ्रस्तित्व  योग्य  एकक  बनाने  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती  हैं  जिसके  बारे  में  समझा  जाता  है  कि  वे

 संचालन  दक्षता  को  बढ़ा  सकते  हैं  झ्र  गाड़ियों  का  अघिक  प्रिया  उपयोग  कर  सकते  हैं  जिससे  सामान्य
 बचत  होगी  ।

 सड़क  परिवहन  ७  के  राष्ट्रीयकरण  से  eat  राष्ट्रीयकरण  के  विस्तार  से  विस्थापित  हुए

 संचालकों  को  प्रतिकर  देने  के  प्रश्न  पर  समिति  में  भ्रमणी  चर्चा  हुई  थी
 ।

 सदस्यों  की  यह  सामान्य  भावना

 थी  कि  विधेयक  में  प्रतिकर  की  जिस  राशि  का  उपबन्ध  किया  गया  था  वह  पर्याप्त  नहीं था  ।  यह

 बचा
 विचार  प्रकट

 किया  गया  था  कि  श्रनुज्ञा-पत्रों का
 नवीनीकरण  न  किये  जाने

 पर
 प्रतिकर

 दिया  जाये
 तथा

 a  tr  nr eee

 ‘Stage  carriages.
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 किसी  अनुज्ञा  पत्र  के  रद्द  किये  जाने
 अथवा

 उसकी
 शर्तों

 में
 रूप

 भेद

 किये
 जानें  की  अवस्था  में  देय

 धनराशि  सम्बन्धित  संचालक  की  राय  के  अनुसार  निश्चित  की  जाये  ।
 यह

 भी  सुझाव  दिया
 गया

 था  कि

 राज्य  परिवहन  उपक्रम  के  लिये  उस  गैर-सरकारी  संचालक  की  जिसके  कि  अनुज्ञा  पत्र रह
 किये  गये  हों

 aaa  सड़क  परिवहन  dat  के  राष्ट्रीयकरण  ग्रीवा  राष्ट्रीयकरण  के  विस्तार  की  अनुमोदित  योजना

 को  लागू  करने  के  लिये  जिसकी  wat  में  रूप  भेद  किया  गया  सभी
 श्रारितयों

 को  aha  करना

 ay  होना  चाहिय े|

 इन  सब  बातों  पर  ध्यान  पूर्व  विचार  करने  के  समिति  ने  निश्चय  किया  कि  खण्ड  ६८-छ

 के  अधीन  प्रस्तावित  प्रतिकर  राद  दुगनी  कर  दी  जानी  चाहिये  श्र  श्रनुज्ञापत्रों  के
 नवीकरण

 करने  से  इन्कार  किये  आने  पर  कोई  प्रतिकर  न  दिया  जाये  क्योंकि  देश  में  प्रौढ़  भी  स्थानों  पर  ऐसी  गाड़ियों

 को
 काम  में  लाने के  लिये  पर्याप्त  गंजा इद  है  कौर  उन्हें  उन  स्थानों

 पर
 जहां

 कि
 अभी  कुछ  समय  तरक

 राष्ट्रीयकरण  का  कोई  भय  नहीं  हैं  माल  वाहक  गाड़ियां  भी  बनाया  जा  सकता  है  ।  आस्तियों के
 दर्जन  के

 सम्बन्ध  समिति  का  यह  विचार  था  कि  राज्य  सरकारें  ही  उन  गाड़ियों  जो  अच्छी  स्थिति  में

 कौर  लाभदायक  श्रास्तियां  ले  लेंगी  कौर  उन्हें  काम  न  जाने  वाली  वस्तुएं  लेने  पर  मजबूर  करने  की

 कोई  झ्रावस्यकता  नहीं थी  ।

 अन्तिम  शीर्ष  अर्थात्  अधिनियम  के  अधीन  ईरान  वाले  अपराधों  के  अण्डों  के  सम्बन्ध  में  भी  परिवर्तन

 किये  गये  हैं  ।  ये  अधिक  नहीं  हैं  क्योंकि  समिति  ने  इस  विचार  का  समर्थन  किया  था  कि  जो  अपराध  बढ़

 रह ेहैं  उनको  प्रभावपूर्ण ढंग  से  रोकने  के  लिये  कार्य  करना  लोकहित में  था  |

 amt  देखेंगे  कि  संयुक्त  समिति  द्वारा  संशोधित  विधेयक  सड़क  परिवहन  के  सामूहिक  विकास  में

 सहायक  होगा  ।  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  अ्रथवा  की  कठिनाइयों  पर  ध्यान  रखा  गया

 है  श्र  सुविधायें  दी  गई  हैं  तथा  सुरक्षाबलों  का  उपबन्ध  किया  गया  है  |  यह  विधेयक  अपने  वर्तमान

 रूप  मुझे  आशा  कि  देश  में  सड़क  परिवहन  के  स्वस्थ्य  विकास  में  सहायक  होगा |

 maa  में  सिफारिश  करता  हुं  कि  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  सभा  विचार  करे  ।  समिति  की  चर्चा

 में  महत्वपूर्ण  सहयोग  देने  के  लिये  मैं  संयुक्त  समिति  के  सभापति  श्र  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देना

 चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 इसके  लिये  कुल  are  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  है
 |

 सरदार  इक  बाल  fag :  (  फाजिल्का-सिरसा  )
 :  चार  घन्टे  सामान्य-चर्चा  के  लिये  भ्र  चार

 खण्डों  पर  विचार  के  लिये  ।

 सरदार  ज०  सिह  सहगल  :
 पांच  शर  श्रीमान्  ।

 रामा  राव  सड़क  परिवहन  की  समस्या कई  कारणों  से  बहुत

 महत्वपूर्ण है  ।  रेलवे  द्वारा  माल
 लान

 ले
 जाने

 में  बहुत  रुकावटें पड़ती  र थ  देरी  होती  है  ।

 हमें  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  सड़क  परिवहन  अधिक  ag  बने  कौर  उसमें  सुधार  हो  a  वह  रेलवे

 का  हाथ  बंटा  सके  ।

 यात्री  यातायात  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बहुत  सी  गैर-सरकारी  बसों  में  उन्हें  माल

 की
 तरह  से  भरा  जाता  है

 ।  राज्य
 को

 कौर
 अधिक  काम  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिये  ।  इस  समय  कुल

 सड़क  परिवहन  का  नौ  प्रतिशत  राज्य  द्वारा  अधिकृत  है  ।  यदि  इस  योजना  काल  में  हम  इसे  बढ़ा  कर  ५०

 मूल  ७ झ्रंग्रेजी  में  ।



 Yo  मोटर-गाड़ी  )  विधेयक  २८  १९४५६

 रामा  राव

 प्रतिशत  नहीं  कर  सकते  तो  कम  से  कम--  प्रतिशत  तो  कर  ही  देना  चाहिये  ।  प्रशासनिक  कठिनाइयों  के

 होते  हुए  भी  उत्तर  प्रदेश  कौर  प्राप्त  में  राज्य  परिवहन  संगठन  लाभ  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  पहले

 तो यात्रियों की  सुविधा  के  लिये  ate  दूसरे  विकास  योजनाओं  के  लिये  राजस्व
 संसाधन

 का
 स्रोत

 के  नाते  सड़क  परिवहन  का  पूर्ण  राष्ट्रीयकरण किया  जाना  चाहिये

 छोटे  मालिकों  के  अतिरिक्त  ४००  मोटर  गाड़ियां  तक  चलाने  वाले  बड़े  समवाय  भी  हैं  ।  यह  राजस्व

 का  प्रिया  स्रोत  है  प्रौढ़  इसलिये  सरकार  को  इस  साधन  को  प्यार  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  सरकार  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  को  सहायता  देना  चाहती  है  ।  इस  विधेयक

 से  तो  ऐसा  प्रतीत  नहीं  होता  है  ।  weather  परिवहन  पथों  के  लिये  परिवहन  आयोग  का  उपबन्ध  हैं  जो

 यदि  भली  प्रकार  कार्य  करे  तो  बहुत  लाभदायक  हो  सकता  परन्तु  कई  प्रकार  से  यह  राष्ट्रीयकरण

 में  एक  बाघा  है  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  ने  बार-बार  वक्तव्य  कौर  रिज़वान  दिये  हैं  कि  माल  परिवहन  का

 राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जायेगा  ।  परन्तु  हम  जब  भी  ऐसा  कर  सकें  तो  राज्य  को  श्रवण  इसे  अपने

 कार  में  लें  लेना  चाहिये  ।

 निस्संदेह  पहली  समस्या  यात्री  परिवहन  की  हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  बसों  कौर  ट्रकों  को

 यहीं  बनाने की  समस्या  को  हाथ  में  लेना  चाहिये  |  इसकी  बहुत  आवश्यकता  है
 ।

 बसों  प्रौर  ट्रकों  की  बहुत

 मांग है  |

 बस  परिवहन का  कार्य  इतना  लाभदायक है  कि  एक  ही  मार्ग  का  अ्रनुज्ञापन्र  ५०,०००  रुपये  तक

 बिक  जाता  है
 ।  जब  हमारा  उद्देश्य  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  करना  है  तो  सरकार  को

 उसी
 ढंग

 से

 सोचना  चाहियें  कौर  यदि  ्य  इस  कार्य  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  ।

 कुछ  मित्र  चाहते  हैं  कि  श्रनुज्ञापश्र  का  नवीकरण  न  करने  के  लिये  प्रतिकर  दिया  जाये  ।  जो  व्यक्ति

 नियमानुकूल  ट्रक  या  बस  चलाता  है  उसका  अ्रनुज्ञापन्न  नवीकृत  होना  ही  परन्तु  इसका  यह

 प्राय  नहीं  है  कि  सरकार  को  पत्ति कर  देने  के  लिये  बाध्य  किया  जाये  ।  यह  समाजवादी  विचारधारा  के

 mat  नहीं
 है

 ।

 सरकार  जब  किसी  मार्ग  का  अरजन  करती  है  तो  वह  प्रतिकर  देती  है  परन्तु  ये  लोग  यह  भी  चाहते

 हैं  कि  यदि  अ्रनुज्ञापन्रधारी  को  वैकल्पिक  मार्ग  दिया  जाये  कौर  वह  उसे  स्वीकार  न  करे  तो  भी  प्रतिकर

 दिया  जाये  ।  यह  तो  उचित  नहीं  है  ।

 जिन  लोगों  नें  पूजी  लगाई  है  उनके  प्रति  न्याय  तो  किया  जाना  चाहिये  परन्तु  उनका  पक्ष पोषण

 नहीं  होना  चाहिये  ।  सरकार  राष्ट्रीयकरण  करके  लोगों  के  लिये  सुविधाजनक  परिवहन  का  उपबन्ध

 करे  ae  कर्मचारियों  की  स्थिति  में  सुधार  करे  ।

 गैर-सरकारी  परिवहन  समवायों  में  ड्राइव रों  ait  कंडक्टरों  के  काम  के  घंटों  से  सम्बन्धित  नियमों

 का  पालन  नहीं  होता  हैं  ।  ने  शिकायत  तक  नहीं  कर  सकतें  क्योंकि  श्राज  कल  बे  रोज़गारी  के  दिन  हैं  ।  ATTA

 परिवहन  के  कुछ  भाग  का  राष्ट्रीयकरण  करके  वहां  काम  करने  वालों  को  कार्य  के  निश्चित  घंटों

 शर  मजूरी  शादी  से  सम्बन्धित  नियमों  का  लाभ  पहुंचाना  चाहिये  ।

 इन  सुझावों के  साथ  मैँ
 विधेयक

 का  समान  करता हूं  ।

 ज्ञानी  ग०  सि०  मुसाफिर  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  ट्रांसपोर्ट  के
 माननीय

 मिनिस्टर ने  राज  जो  बिल  इस  एवान  के  सामने  पेश  किया  है  मैं  देर  से  इस  बिल  का  मुंतज़िर  था
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 सन्  १९  yo  ई०  में  जब  पहले  भी  यह  सवाल  पार्लियामेंट  में
 था  उस  वर्कट  भी  मैंने  कुछ  बातें  हाउस

 बिल  रहा  है  तो  मैं  देखता  हूं  कि
 जिन  बातों  की

 में  कहीं  थीं  ।  राज  इतने  इन्तजार  के  बाद  जब  यह

 तरफ  उस  aaa  मैंने  ध्यान  दिलाया  था  उनको  फिर  छोड़  दिया  गया  है
 ।

 यह  ट्रांसपोर्ट  का  जो  सवाल  है  इस  पर  जरा  ध्यान  देना  चाहिये
 ।  मैं  समझता  हूं  कि  जहां  तक

 पोर्ट  के  राष्ट्रीयकरण  का  सवाल  है  वह
 तो

 होना  ही  चाहिये
 ।

 मेरा  ख्याल
 है  कि  उस

 जो  झ्रापरेटसं

 ट्रांसपोर्ट  में  काम  करते  हैं  उनकी
 भी

 मैजोरिटी  इस  बात  के  हक  में  है  कि  इसका  राष्ट्रीयकरण  हो  जाये
 तो

 उन्हें कोई  एतराज़  नहीं  है  मगर  सवाल  है  इसके  मु
 ज़े  का  या  इनके  मुतालिक  कुछ  सहूलियतें  पैदा  करने

 का  जो  इस  काम  को  बड़ी  मुद्दत  से  कर  रहे  हैं
 ।  इस  भी

 प्लैनिंग  कमिशन
 की  रिपोर्ट  के  मुताबिक

 जो  ४७,५७५  बसें  काम  कर  रही  हैं  उनमें  से  ४६,०००  ऐसी  हैं  जो  बिल्कुल  छोटे  दर्जे  के  लोग  हैं  जिन्होंने

 कुछ  जमीन  बेच  कुछ  गहने  बेच  कर  या  कुछ  कर्ज  ले  कर  एक-एक
 या

 दो-दो  बसें  बनाई
 ई  हूँ  र  उन

 पर  वह  काम  कर  रहे  हैं  ।  गवर्नमेंट  का  यह  wear  तो  कभी  भी  नहीं  हो  सकता
 कि  मिडिल  क्लास  के  इन

 लोगों  को  जो  इस  काम  से  oad  से  रोटी  खाते  हैं  उनको  बिल्कुल  खत्म
 कर  दिया  जाये  कौर  शभ्राइन्दा

 किसी  काम  के  लायक  वह  न  रहें  ।  इसलिये  इस  बिल  में  कुछ  प्रोविजन  ऐसे  होने  चाहियें  जिनसे  इनको

 सहूलियत हो
 ।  जो

 कुछ  यहां  मुआवज़  की  शकल  में  रखा  गया  है  वह  बिल्कुल  ना  काफी  है  इस  बिल के

 लिक  जो  बात  मैं  इस  हाउस  में  कहना  चाहता  हूं  वह  वही  है
 जो

 सिलेक्ट  कमेटी  ने  अपनी
 २४

 तारीख
 की

 प्रोसीडिग्ज़  में  माना  है  प्रौढ़  उसको  TH  किया  है
 |  २४  अक्तूबर  की  तारीख

 की
 जो  प्रोसीडिंग्स  हैं  उनमें

 लिखा  है

 ह  तक  सातवीं  बात  का  ताल्लुक  है  समिति  यह  समझती है
 कि  ऐसे  झ्रापरेटजे  को

 जिनको  काम से  बाहर  होने  के  लिये  बाध्य  कुछ  मुआवजा  मिलना  चाहिये  ।
 xy  ~

 समिति  यह  भी  समझती  है  कि  भ्रापरेटर्ज  को  उनकी  श्रास्तियां  लेने
 के

 लिये
 भी  कुछ

 मस्ावज़ा थि  देना  चाहिये  प

 ह  फैसला  सिलैकट  कमेटी  ने  २४  तारीख  की  मीटिंग  में  किया  ।  मालूम  नहीं  कि  किन  बातों  से

 मुतासिर  होकर  कमेटी  ने  अपनी  २६  तारीख  की  मीटिंग  में  pat  इस  फैसले  को  री-श्रापना  किया  कौर

 लिखा  :

 के  नवीकरण  से  इन्कार  करने  के  कारण  ह. ह अआपरटज  को  मग् नाव ज़ा  देने  की

 mana  नहीं  (२)  सरकार  के  लिये  यह  भ्रावश्यक  नहीं  होना  चाहिये कि  वह

 ऐसे  की  झ्रास्तियां  लें  जिन्हें इस  काम  से  बाहर  निकलना  पड़ा  हैं  क्योंकि

 विधेयक  में  की  दरें  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है
 ।''

 यानि  २९  तारीख  की  मीटिंग  में  प्राणों  इस  फैसले  को  बदलते  हुए  उन्होंने  जो  रीजन  दिया  हैं  वह

 यह
 है

 कि  चूंकि  मुश् ना वज़ के  रेंट  बढ़ा  दिये  गये  हैं  इसलिये  aa  उनके  ऐसट  लेने
 की  ज़रूरत  नहीं

 हैं
 ।  अब

 इस  बात पर  गौर  करना  हैं  कि  क्या  वह  बढ़े  हैं  ौर  उनसे  लोगों  का  कया  कुछ  बन  सकता है  |  सिलेक्ट

 कमेटी  ने  इसमें  सौ  रुपये  महीने  कि  बजाय  दो  सौ  रुपये  महीना  रखा  है  ।  अरब  भ्रन्दाजा  लगाया  जाय  कि  जो

 परमिट्स  तीन  साल  के  लिये  मिलते  हैं  उनमें  अगर  एक  महीने
 के

 इन्दर  किसी  आपरेटर  का  परमिट

 कैंसिल  हो  जाये  तो  दो  सौ  रुपये  माहवार  के  हिसाब  से  ज्यादा-ज्यादा सात  हजार  रुपया  मिलेगा  ।

 कमेटी  ने  एक  अपनी  तरफ  से  रियायत  की  है  कि  sere  किसी  की  परमिट  sere  मियाद  से  एक  महीना
 ५ ७

 पहले  कैंसिल  हो  जाये  तो  करो  दो  सौ  रुपये  की  बजाय  चार  सौ  रुपये  देने  चाहिये  ।  यानि  उसको  कम  से  कम

 चार  सौ  रुपये  मिलेंगी कौर  ज्यादा  से  ज्यादा
 ७

 हंजार  रुपया  मिलेगा  |  परब  देखना  यह  है  कि  wax  उसके

 एसट  वगैरह न  लिय
 जायें

 तो  परमिट  की  मियाद  खत्म  होने  के  बाद  आपरेटर  की  क्या  हालत  हो  जाती  है  ।
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 उसके पास  रह  जाता  ।  १९३५-३६  की  बात है  कि  बस  की  कीमत  fas तीन  हज़ार  रुपये के

 करीब  होती  थी  ।  २,६००  रुपये  कीमत  होती  थी  तीन  या  चार  सौ  रुपये  भ्र  कास्ट  जाती  थी  ।

 तीन  हजार  रुपये  में  एक  बस  मिल  जाती  थी  ।  area एक  बस  की  कीमत  पैंतीस  कौर

 चालीस  हजार  तक  चली  गई  है  ।  अगर हर साल हर  साल  के  डेपरीसिएदान  का  २४  प्रतिशत  का  भी

 अन्दाज़ा  लगाया  जाये  तो  जो  बस  पैंतीस  से  चालीस  हज़ार  की  खरीदी  जाती  है  उसकी  कीमत

 भी  तीन  साल  के  बाद  चौदह  या  सोलह  हज़ार  की  रह  जाती है  ।  फिर  यह  भी  ख्याल  कर  लिया

 जायें  कि  तीन  साल  बाद  क्या  वह  बस  बिल्कुल  खत्म  हो  जाती है  ।  वह  काम  के  योग्य

 नहीं  रहती  गर  वह  काम  योग्य  रहती  है  भ्र  डेप्रिसिएशन  का  यह  हिसाब  लगाकर

 उसकी  कीमत  पन्द्रह  या  सोलह  हजार  रुपये  रह  जाती  तो  इसको  कम  से  कम  चार  सौ  रुपये
 bas  Sn  ion

 काम्पैंसेशन  भ्र  ज्यादा
 से

 ज्यादा  सात  हज़ार  रुपया  देने  से  किसी  सूरत  में  भी  उसका  काम  नहीं  चल

 सकता  |  मैंने  इसके  मुतालिक  कुछ  अम डम दस  भी  दिये  हैं  मगर  मैं  उन  पर  ज्यादा  जोर  नहीं  देता  |  सिर्फ

 दरख्वास्त  करता
 हूं  कि  माननीय  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्टर  साहिब  कुछ  ऐसा  मुनासिब  इन्तज़ाम  इस  बिल  में

 कर  दें  जिससे  उनकी  तकलीफ  दूर  हो  जाये  कौर  इस  काम  के  करने  वाले  साहब  तबाह न  हो  जाये ं|
 में  इस  मामले  में  कुछ  थोड़ी  दिलचस्पी  इसलिये  लेता  इसमें  इन्टरैस्टिड  हूं  क्योंकि  मेरे  सूबे  के

 जो  मिडिल

 क्लास  के  लोग  हैं  उनमें  से  ज्यादातर का  काम  ट्रांसपोर्ट  का  है
 |

 सिफ॑  पंजाब  में  ही  नहीं  बल्कि  दूर-दूर  जगहों

 में  भी  वह  ट्रांसपोर्ट का  काम  करते  हैं  ।  ट्रांसपोर्ट  का  काम  जरा  सख्त  यह  भी  है  कि  ट्रांसपोर्टर की  जो

 रोज़ाना
 कमाई  होती  है  उसके  हाथ  में  कुछ  रुपया  नोट  राते  हैं  तो  बाज़  दफा  वह

 भी
 यह  महसूस

 करने  लगता  है  कि  मेरे  पास  काफी  धन  कौर  दौलत  है  ।  दूसरों  की  नजर  में  भी  वह  खटकने  लगता  हैं  कि

 यह  बड़ा  रुपया  कमाता  है  रोज़ाना  उसके  पास  दौलत  जाती  है  मगर  गाड़ी  की  जो  हालत  रोज़ाना  होती  है

 जो  खिचती  रहती  है  जो  डेप्रिसिएशन  होता  है  उसका  अन्दाज़ा न  कभी  ट्रांसपोर्टर  ने  खुद  लगाया है  तर

 न
 कभी  देखने वालों  ने  लगाया कि  शभ्राखिर  उसके  पास  रह  क्या  जाता  है  ।  इस  सख्त  काम  को  करने के

 लिये  पंजाबी  दूर-दूर  गये  हुए  हैं  ।  कलकत्ता  बम्बई  मध्य  प्रदेश  में  श्र  दूसरी  कई  जगहों  में  वह  यह

 काम  कर  रहे  हैं
 ।  पंजाबी लोग  जो

 कि  सख्त  काम  करने  के
 इरादी  हैं  अपनी  आदत

 के  मुताबिक इस

 सख्त  काम  करने
 की  ज़िम्मेदारी  एक  तरह  से  भ्रपने  ऊपर  लिये  हुए  हैं  ।  गौर  से  देखा  जाये

 तो

 पंजाब
 के  लोगों  की  जो  बहुत  ज्यादा  तादाद  में  यह  बिज़नेस  करते  हैं  हर  तरफ  से  तबाही  का  सामना  पैदा

 हो  सकता हैं

 वैसे  गवर्नमेंट  ने  भी  जहां-जहां  नेशनलाइजेदान  किया  है  इस  तक  वहां  सिफ॑  दस  हज़ार  बसें  काम

 पर  लग  सकी  हैं
 ।

 भ्र गली  प्लान  के  मुताबिक  वह  इरादा  रखती  है
 कि

 पांच  हजार  के
 करीब  कौर  ल

 चलायेगी  |
 इस  तरह  समझिये कि  सन्  °8ol Th HT तक  कुल  PY, coc  बसें  ही  गवर्नमेंट  चला  सकती  है  जबकि

 प्राइवेट  बसें  चालीस  हज़ार  से  भी  ज्यादा  इस  काम  कर  रही  हैं  ।  ala  देश  में  कुछ  डिवेलपमेंट का

 काम  हो  रहा  सड़कें  बन  रही  कच्ची  कौर  पक्की  जैसे-जैसे  हर  तरफ  यह  चीज  बढ़  रही  है  उसी  तरह  से

 रोड  ट्रांसपोर्ट  का  काम  बढ़  रहा  है  ।  दूसरी  बात  यह  भी  है
 कि

 पिछले  चन्द  सालों  से  खास  तौर  से  पिछले

 दो  तीन  सौ  सालों  से  हमारे  देश  के  कई  सूबों  में  फ्लड  जाये
 |

 उनसे  रेलवे  लाइनों  को  नुक्सान  होता  है
 भ्र

 हमने  देखा  कि  gas  की  ही  वजह  से  प्रभी-प्रभी  एक  दर्दनाक  हादसा  हुआ  ।  इन  वजूहात  से  भी  रोड

 पोर्ट  का  काम  बहुत  ज्यादा  बढ़  गया  है  ।  गेट्ज़  ज्यादा  टूट  जायें  तो  वह  जल्दी  दुरुस्त  हो  जाती  हैं  मगर  रेलवे

 लाइन  टूट  जाये  तो  इतनी  जल्दी  ठीक  नहीं  हो  सकती
 |

 हमारे  पंजाब  के  भ्रमर  जालंधर  प्रौर  अमृतसर  के

 दरमयान  पिछले  साल  फ्लड  की  वजह  से  रेलवे  लाइन  टूट  गई  थी
 ।

 उन्हीं  दिनों  अमृतसर  में  कांग्रेस
 का

 बदल A.
 aaa  भी  था  ।  हम  बड़ी  फिकर  में  थे  कि  लाइन  जल्दी  ठीक  हो  जाये  लेकिन  हम  प्राण  भी  देखते  हैं  कि  इतना

 अर्सा  हो  गया  है  लेकिन  हम  पुरी  तौर  पर  भ्र भी  तक  इस  रेलवे  लाइन  को  ठीक  नहीं
 कर

 पाये  इस
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 तरह  से  जितनी  काम  की  ज्यादती  होती  है  उसका  बोझ  रोज  पर  पड़ता  है  दिन
 ब

 दिन  मुल्क  के  डिवेलपमेंट

 शर  तामीर की  वजह  से  सड़कें  ज्यादा  बन  रही  ऐसी  हालत  में
 बस  वगैरह  के  ट्रांसपोर्ट  की  ज्यादा

 जरूरत  होगी  ज्यादा  सड़कों  पर  ज्यादा  बसों  का  चलना  जरूरी  होगा
 ।

 इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि  दो  बातों

 का  फैसला  होना  चाहिये  ।  एक  तो  कम्पैनसेशन  के  कौर  दूसरी  एसैट्स  के  मुताबिक
 ।
 नगर  इसका  रूट

 ि
 छीन लेते  हैं  या  उसका  परमिट  कैंसिल  कर  देते  हैं  चाहे  श्राप  उसे  किसी  भी  कारण  सें  चाहे

 जेशन  की  वजह  से  करें  या  किसी  कौर  वजह  से  करें  तो  उसका  कोई  मुनासिब  इन्तजाम  होना  चाहिये  उसके

 बाद  उसके  पास  कोई  ज़रिया  नहीं  रह  जाता  कि  वह  गाड़ी  को  लेकर  कहां  जाये
 |

 उसका  परमिट
 व  थी

 ary  कैंसिल  कर  देते  हैं  तो  वह  बगैर  परमिट  के  गाड़ी  को  चला  नहीं  सकता  है  सनौर  फिर  श्राप  ही  बताइये

 कि  वह  गाड़ी  को  लेकर  कहां  जायें  |  इसलिये  यह  बड़ा  जरूरी  है  कि  इस  गाड़ी
 की

 जिम्मेदारी
 भी

 गवर्नमेंट

 ही  ले  कौर  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  तीन  साल  के  बाद  गाड़ी  बेकार  नहीं  हो  वैसे
 ती

 मैँ  समझता

 हूं कि  गुड्स  का  जो  ट्रांसपोर्ट है  उसका  परमिट  पांच  साल  के  लिये  रखा  गया  है
 ।

 लेकिन  इनकी
 मियाद

 तीन  साल  है  ।  तीन  साल  के  बजाय  पांच  साल  या  इससे  भी  ज्यादा  क्यों
 न

 कर  दी  जाये
 ।

 यह  भी  मेरी

 एक  सजेशन है है  जिसके  बारे  में  मैं  चाहता  हूं  कि  श्राप  सोच  विचार  कर  लें
 ।

 कम्पैनसेशन  के  मुताल्लिक  मेरी  बिल्कुल  स्पष्ट  राय  यह  है
 कि  जिनका  परमिट  कैंसिल  हो  उनको

 दो  साल  का  मुनाफा  तो  कम  से  कम  मिलना ही  चाहिये  ।  मुनाफे  के  मुताल्लिक़
 भी

 कई  बार  अन्दाज़ा  लगाना

 मुश्किल  हो  जाता  है  ।  इसलिये  यह  जरूरी  है
 कि

 एक  ट्रिब्यूनल  सरकार  मुक़र्रर  करे  जिसमें  ड्राइव  रों

 का  भी  एक  प्रतिनिधि  हो  कौर  गवर्नमेंट  का  भी  कोई  आदमी  हो  कौर  जिसका  चेयरमैन  कोई  स्वतन्त्र  ५

 हो  |  जरगर  इस  तरह  के  ट्रिब्यूनल  को  कायम  किया  गया  तो  इससे  तमाम  जो  झगड़े  हैं  वह  जल्दी  खत्म हो

 सकते हैं  ।  मगर  श्राप  गाड़ी  को  खरीदने  का  फैसला  करें  तो  भी  झगड़ा  उठ  खड़ा  हो  सकता  है  |  आपरेटर

 कह  सकत ेहैं  कि  कीमत  कम  लगाई  जा  रही  है  कौर  सरकार  कह  सकती  है  कि  ज्यादा  लगाई जा  रही  हैं

 इस  वास्ते  यह  जरूरी  है  कि  एक  ट्रिब्यूनल  ऐसे  झगड़ों  का  फैसला  करे
 ।

 तो  मैंने  दो  बातों  पर  खास  तौर

 से
 ज़ोर  दिया है  और  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  तो  कम्पनसेशन  की  क्लास  है  उसको  रिवाइज़  किया  जाये

 उनके जो  एसैट्स  वगैरह हैं  उनको  भी  गवर्नमेंट  अपने  हाथ  में  ले  ले  कौर  उनको  भी  मुनासिब  कीमत  प्रदा

 करे
 ।

 इससे  वह  लोग  जो  सख्त  काम  करने  वाले  हैं  जिनमें  काम  करने  की  हिम्मत  है  यह  महसूस

 करेंगे
 कि  उनके  साथ  कुछ  हद  तक  इन्साफ  ।  वैसे  तो  मैं  समझता  हू ंकि  इस  फील्ड  में  भी प्राइवेट

 सैक्टर  को  भी  मजबूरी  रखना  पड़ेगा  क्योंकि  मेरा  ख्याल  है  कि  जितनी  गाड़ियां  इस  वक्त  चल  रही  हैं

 उतनी  गाड़ियां
 गवर्नमेंट

 बीस  साल  तक  नहीं  चला  सकती  कौर इस  वास्ते  इसका  बना  रहना  ही  ठीक

 या  जो  राष्ट्रीयकरण  का  सवाल  है  यह  तो  ठीक  है  उसकी  तरफ  हमारी  तवज्जा  है  कौर  हम  उसकी

 तरफ  बढ़  भी  रहे  हैं  लेकिन  राष्ट्रीयकरण  का  मतलब  यह  नहीं  होना  चाहिये कि  जो  लोग  इस  काम  में

 पहले  से  लगे  हुए  हैं  उनको  बिल्कुल  ही  खत्म  कर  दिया  जाय
 ।

 ag  भी  हमारी  सोसाइटी  का  एक  मुफीद

 श्र  काम  करने  वाला  सैक् दान  है
 ।

 इसलिये  हमें  उसे  भी  इस  काबिल  रखना है  कि  वह  अपना  कौर

 बाल  बच्चों  का  पालन  पोषण  कर  सके
 ।

 जब  मैं  यह  बात  कहता  हूं  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  किस्म

 की  कोई  गलतफहमी  नहीं  होनी  चाहिये  |  मेरा  जो  मकसद  है  उसे  मैंने  पहले  ही  साफ  कौर  स्पष्ट  कर  दिया
 .

 जैसे कि  मैंने  पहलें  कहा  इस  काम  के  करने  वाले  कोई  बड़े-बड़े  सरमायेदार  नहीं हैं  बल्कि  ज्यादातर

 वह  लोग  हैँ  जिनके  पास  एक-एक  कौर  दो-दो  बसें  हैं  कौर  जो  भ्र पना  गुज़ारा  ही  मुश्किल  से  कर  पा  रहे

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  बड़े-बड़े  लोग  इस  काम  में  बिल्कुल नहीं  हैं  लेकिन  इनकी जो
 तादाद  है  वह

 बहुत  थोड़ी  है
 ।

 तरन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं
 कि

 श्रानरेबल  मिनिस्टर  साहब  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  उसकी
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 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  इससे  एक  पुराने  अघिनियम

 में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  और
 इसका  प्र भि प्राय  वाहन  यातायात कौर  सड़क  परिवहन के  विकास  के

 नियंत्रण  में  एकरूपता  लाना  है
 ।

 म अरपन  १८  वर्ष  के  अ्रनुभव  से  कहता  हूं  कि  देश  में  सड़क  परिवहन  के  विकसित  किये  जाने  की

 अत्यधिक  अ्रावइ्यकता है  ।

 कुछ  राज्यों  में  गैर-सरकारी परिवहन  श्र  राज्य  परिवहन  के  बीच  प्रतिस्पर्धा होने  के  कारण

 सरकारी  परिवहन  के  विकास  का  स्तर  ऊंचा  हो  गया हैं  |

 मैं  समझता हूं  कि  एकाधिकार की  नीति  की  सफलता  सफलता  का  विश्लेषण  करना  बरच्छा

 हैं  ।  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  योग्यता  भ्र ौर  क्षमता  दोनों  की  भ्रावश्यकता  है  |

 अन्य  देशों  में  जितनी  मोटर  गाड़ियों  की  आवश्यकता  होती  हैं  उनका  निर्माण  उन्हीं  देशों  में  किया

 जाता
 हैँ  परन्तु  भारत  में  हमने  यह  निर्माण  कार्य  प्रभी  आरम्भ  नहीं  किया  है  ।  हम  यहां  केवल  पुर्जों को

 जोड़ते  हूँ
 ।

 यदि  श्राप  पूर्ण  मोटर  उद्योग  स्थापित  करना  चाहें  3,000  से  v,000 Th तक  सहायक

 उद्योगों  की  भी  आवश्यकता  होगी  ।  यदि  भझ्रापकी  कोई  निश्चित  नीति  हो  तो  यह  भी  संभव  है  ।

 परिवहन  व्यवस्था  का  एकाधिकार  प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  को  श्रत्यधघिक  gra  लगानी

 पड़ेगी  |  जब  भी  सरकार  वस्तुयें  खरीदती  हैं  तो  उसे  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  की  अपेक्षा  अधिक  मूल्य  पर

 खरीदनी  पड़ती  हैं  ।  मोटर  का  ढांचा  जब  २८,०००  रुपये  में  दिया  गया  परन्तु  सरकार  उसे  ४८,०००

 अथवा  40,000  रुपये  में  खरीदा  |  राज्य  परिवहन  प्राधिकारी  जब  गैर-सरकारी
 समवायों

 से  मोटर  गाड़ियां  खरीदते  हैं  तो  इस  समय  किसी  एकरूप  नीति का  पालन  नहीं  किया जाता  हैं  ।  चूंकि

 ग्वालियर के  महाराजा  का  प्रभाव  था  इस  कारण  जी०  एन०  भाई  टी०  को  अधिक  मूल्य  दिया

 मेरा  सुझाव हैं  कि  जब  सरकार  गैर-सरकारी  परिवहन  व्यवस्थापकों  को  ले  तो  उसे  कम  से  कम  इंग्लैण्ड

 के
 परिवहन  अ्रधिनियम  ४७)  को  लागू  करना  चाहिये |  जब  मद्रास  राज्य  aay

 राज्य

 परिवहन  att  उत्तर  भारत  राज्य  परिवहन  प्रणालियों  का  विकास  किया  गया  था  तो  उनके  संगठनकर्ता

 अत्यन्त  घटिया  प्रकार के  व्यक्ति  बनाये गये  थे  ।  परन्तु  धीरे-धीरे प्रभुत्व  करके  वह  प्रथम
 श्रेणी  के

 व्यक्ति  बन  गये  |

 में  सदा  ही  यह  सुझाव  देता  रहा  हूं  कि  गेर-सरकारी  परिवहन  प्रणालियों  को  सहकारी  समवाय

 बना  देना  चाहिये  ।  वे  लोग  दरिद्र  हैं  । कभी-कभी  एक  बस  के  तीन-तीन  स्वामी  होते  हैं  कौर  वे  स्वयं  ड्राइवर

 क्लीनर  प्रादि  का  काम  करते  होते  विधेयक  के  पृष्ठ  २४  के  उपबन्ध  को  सिद्धांत  बनाया  जाना  चाहिये
 ।

 हमें  यह  कह  देना  चाहिये  कि  सहकारी  समवायों  को  ही  भ्रनुज्नप्तियां  )
 दी  जायेंगी  |  यदि  सरकार

 ऐसा  नियम  बना  दे  तो  एकरूपता  जायेगी  ।  कप  प्रबन्धक  व्यवस्था को  ्य  हाथ  में  रखने  के  लिये

 त्रों  को  १०  प्रतिशत ले  लें  ।  में  ata  करता  हू ंकि  इस  विधेयक  को  पारित  करने
 से

 स्थिति
 में  सुधार

 होगा ।  पृष्ठ  ३१  पर  दिये  गये  उपबन्ध  में  सहकारी  समवाय  को  श्रीमान  दिया  गया है  ।  मुझे  तराशा है

 कि  इस  खण्ड  को  लागू  किया  जायेगा
 ।  राज्य

 परिवहन  प्राधिकार  के  स्थान  पर  प्रादेशिक  परिवहन

 कार  कौर  एक  प्रयोग  बनाया  जा  रहा  मुझे  stat  है  कि  इससे
 भी  एकरूपता पैदा  होगी  ।

 यदि  ऐसा  हो  तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी  कौर  में  माननीय  मंत्री  को  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिये  बधाई

 दूंगा  ।  परन्तु  वास्तव  में  बात  यह  है  कि  श्रमिक  कठिनाइयों  के  कारण  जितनी  चाहिये
 उतनी  प्रगति  नहीं

 टो  रही  है
 ।

 यदि  श्राप  राज्यों  में  इन  सहकारी
 संस्थाओं

 को
 प्रोत्साहन  तो

 वे  जो  कि
 परिवहन

 के  कार्य में  रुचि  रखते  wrt  रुपये  से  गाड़ियां  खरीद  लेंगे  उनको  भाड़े
 पर

 उठा  देंगे
 ।  यह

 सरकार  नहीं  कर  सकती  हैं  ।

 मल  aaa  में  ।
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 a  प
 निगमों  के  विरुद्ध  हूं  जहां  वास्तविक

 मैंने  इससे  पूर्व  भी  कहा
 था

 कि
 में  इस  प्रकार  के  तथा  कथित

 धारी  बन  जायें  |  इसलिये  निगम  से
 संचालकों  के  स्थान  पर  पूंजी  लगाने  वाले ही

 भागीदार  अथवा  अर

 सहकारी  संस्था  अच्छी  हैं  ।  यदि  श्राप  सहकारिता  को  प्रोत्साहन  दें  तो  रुपया  भी  श्रायेंगा  शौर  उनकी

 गतिविधियों  का  समन्वय  भी  किया  जा  सकता  है  |

 gat  यह  है  कि  राज्य  परिवहन  प्राधिकार
 ने  इन  गरीबों  को  केवल  ऐसी  कच्ची  सड़कों  पर  ही

 अपनी  गाड़ियां  चलाने  की  पेशा कदा  की  जहा  लाभ  की  कोई  atat  नहीं ।  यदि  इन्हें  वहीं
 कुछ

 समय

 बी  तैयार  गौर  में  कह  सकता तक  रहने  दिया  जाये  तो  वे  सड़क  कौर  यातायात  का  विकास  करने  को
 भ

 हूं  कि  इस  प्रकार  कई  क्षेत्रों  का  विकास  न
 भी

 है
 ।

 परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि
 विकसित  होते ही

 उन  पर  कब्जा  कर  लेती  है  ।  यह  बात  ठीक  नहीं  है
 ।

 हमारा  देश अभी बहुत  पीछें
 है  श्र  इसे  विकसित

 होने  में  pei  कम  से  कम  १५  वर्ष  लगेंगे  ।  रेल-पथों  की  मील  संख्या  बढ़ाने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा
 ।

 वहन  की  site  भी  ध्यान  देना  होगा  ।  में  हैरान  होता हूं  जब  कि  माननीय  सदस्य  खड़े  होकर  पूछते  हैं
 कि

 उनके  क्षेत्र  में  रेल-पथ  की  सील  संख्या  कब  दुगनी  हो  रही  सड़क  परिवहन  विकास  की  सबसे  बड़ी  बात

 होगी  |  wer  यह  है  कि  क्या  हम  इस  स्थिति  में  हैं  कि  मोटर-गाड़ी  निर्माण  उद्योग  का  ठीक  ढंग  से  विकास

 कर  सकें  |  चीन  में  तो  पांच  वर्ष  के  तक  v,9 0,o0c  मोटर  प्रति  वर्ष  तैयार  करने  का  कार्य  प्रारम्भ

 कर  दिया गया  है  |  परन्तु  हमारा  यह  उद्योग  कब
 प्रारम्भ

 होगा  कुछ  कहा  नहीं जा
 सकता  |  यह  मामला कई

 मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  है  ।  प्राय  मोटर-गाड़ियों  के  बिना  सड़क  विकास  का  कायें  नहीं
 कर  सकते  ।  मोटर

 उत्पादन  भारत  में  बहुत  ही  कम  लगभग  १७,००० प्रति  वर्ष  है
 |

 इससे  क्या  हो
 सकता  है  इसलिये

 इसके  सम्बन्ध  में  कोई  आधारभूत  नीति  का  होना  आवश्यक  है  ।  कुछ  देशों  के  निर्माता  मेरे  पास
 art  श्र

 उन्होंने  बताया  कि  वह  हमको  छः  पहिये  वाले  जिसमें  कुछ  चीज  को  छोड़  सभी  हिस्से  भारत  में

 बनाये  ८,०००  रुपये  में  दे  सकते  थे  ।  ऐसे  भी  निर्माताओं  से  मिलने  का  मुझे  भ्र वसर  मिला  है
 जो

 ४,०००  pad  में  वोल्ट्स  वैगन  गाड़ी  तैयार  करने  का  दावा  करते  हैं
 ।

 परन्तु  कोई
 उनकी

 सुनवाई
 नहीं

 करता  केवल  कुछ  लोगों  को  संरक्षण  दिया  जा  रहा  है  गौर  इस  नीति  से  हम
 तंग  रहे  हैं  |

 fait  सिंहासन  fag  :  श्राप  ८,०००  रुपये  की  बात  कर  रहे

 परन्तु  सरकार  ४०,०००  रुपये  में  खरीदती है  |

 जयपुर
 :

 सरकारें  क्या  करती  इसमें  मुझे  रुचि  नहीं  में  तो  तथ्य  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं

 एक  व्यक्ति  दूर  से  यहां  पाया  परन्तु  वह  भ्र पनी  बात  सुनाने  के  लिये  वाणिज्य
 पौर

 उद्योग  मंत्रालय
 तक

 तो  पहुंच नहीं  सरका  ।  ag  तो  हमारी  अ्रवस्था  है  ।  सर्दी  यह  विधेयक  हमारी
 को  सुलझा

 तो  यह  बड़ी  बात  होगी  ।  मैंने विधेयक का  प्रतीक  अध्ययन  तो  नहीं  किया  है  परन्तु  यदि  मेरी  बताई  हुई  बातों

 की  प्रो
 श्राप  ध्यान  नहीं  तो  कुछ  नहीं  होगा  कौर  यह  विधान  कागज़  पर  ही  रहेगा

 |

 पंडित  ठाकुर  दास
 भागने  (  गुड़गांव  जो  बिल  राज  हमारे  सामने  है

 वह  किसी
 हद  तक  उन  सब्र  दिक्कतों  का  जवाब  देता  है  जो  राज  हमारे  सामने  मौजूद  हैं

 ।

 हमारे देश  में  बहुत  पक्की
 सड़कें  नहीं  कच्ची  सड़कें  भी  बहुत  थोड़ी  तौर रोड  ट्रांस्पोर्ट

 ने
 जरूर  बहुत  तरक्की  करनी है  ।  राज  के  दिन  यह  सही  है  कि  जब  तक  हम  ० अपन

 जस ट
 ana

 देश  म  रोड  ट्रांसपोर्ट  के  इन्क्रीमेंट  )  बसेज़  और  मोटर-कारें  काफी  तादाद
 में  नहीं

 बनाते  जो  कि
 हमारी  जरूरतों  के

 लिये  जरूरी
 उस  तक  यह  प्राबलम  हल  नहीं

 हो  सकता  ।  राज  भी  जितनी  cae  श्र  बसेज  इस  देश
 के

 भ्रन्दर  चलती  हैं  उनका एक  बहुत  थोड़ा

 सा  हिस्सा  गवर्नमेंट
 चलाती  है  ।

 राज  पहले  से  एक  ट्रक  की  कीमत  पाठ  गनी i]
 है

 ।
 पहले

 एक  बस

 मूल  ais  में  ।
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 |  पंडित  ठाकुर  दास  ania  |

 ह |  लेकिन चार  हजार  रुपये  में  are  wa  उसकी  कीमत  ३२  या  ३३  हजार  रुपये

 एक  चीज  साफ  हैं  कि  जिन  इलाकों  के  लिये  हमारी  पहली  पंचवर्षीय  योजना  wie  दूसरी

 वर्षीय  योजना  बनायी  गयी  उनमें
 से

 ज्यादातर  इलाके  ऐसे  हैं  कि  जहां  रेल  नहीं  पहुंचती  ।

 जब  कि  श्री  बेंथम  साहब  का  जमाना  था  उस  जब  मैं  सन  PEVY-VE  में  हाउस में  भराया

 तो  मेंने  यहां  पर
 यह

 देखा  कि  गवर्नमेंट  तो  अपनी  तरफ  खींचती  थी  क्योंकि
 गवर्नमेंट

 समझती  थी

 करे
 रेलें  हमारी  शौर  लोग  समझते  थे  कि  जितना  रोड  ट्रान्सपोर्ट  जितनी  बसेज हैं  वह  प्र  इवेंट

 हैं  कौर  उनका  गवर्नमेंट  से  मुकाबला  है  ।  हम  समझते  थे  कि  गवर्नमेंट  उनके  ऊपर  aa  भ्रातियां

 खना  चाहती  है  और  गवर्नमेंट  रेलवे  को  ही  तरक्की  दना  चाहती  हैं  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री  में  उनकी  भाषा  को  थोड़ा  ही  समझता

 ग्रीवा  हो  यदि  वह  भ्रंग्रेजी  में  ही  बोलें  ।

 महोदय  wins  में  दे  दिये  जायें  ।

 ठाकर  दास  भागने
 मैं  इस  बात  पर  जोर

 दूंगा  कि  माननीय  मंत्री  को  हिन्दी  भी  सीखनी

 परन्तु  राज  मैं  wat  में  ही  बोलेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  का  कहना  हैं  कि  वह  भाषा  को  तो  समझते  परन्तु

 हिन्दी  अझ्रांकड़े उनकी  समझ  में  नहीं  रहे  हैं  ।

 ठाकर  दास  भागंव  भ्रंग्रेजों  के शासन काल  में  जब  कि  रेल  उनकी  समझी  जाती

 तो  हम  इस  प्रश्न  को  एक  दूसरे  दृष्टिकोण  से  देखते  थे  ate  निजी  बसों  कौर  ट्रकों  को

 प्रोत्साहन  देना  चाहते  थे  ।  अब  स्थिति दूसरी  हैं  ।  हम  रेलवे  को  सफल  बनाना  चाहते  हैं  ।

 परन्तु  साथ  ही  सड़क  परिवहन  को  भी  पूर्णरूप  से  विकसित  किया  जाना  चाहिये  ।  ऐसा  समय  तता  शायद

 असम्भव  हैं  जब  कि  देश  की  सारी  भ्रावस्यकतायें  रेल  द्वारा  ही  परी  हो  सकें  ।  इसलिये  हमें  दूसरे

 तरीक  भी  अ्रपनाने  होंगे  ।

 पक्की  सड़कें  बहुत  कम  ह  कौर  कच्ची  सड़कों  का  ही  हमें  विकास  करना  है  |  यह यह  भी  पता

 चला हैं  कि  अ्रमेरिका  की  सभी  सड़क  पक्की  नहीं हैं  और  जो  गाड़ियां  ae  वहां  तैयार  होती

 के  कच्ची  सड़कों  पर  भी  चलने  योग्य  होती  हैं  ।  फोर्ड  की  गाड़ियां  कच्ची  सड़कों  पर  wa  चलती

 मेरे  विचार  से  यह  समस्या  तभी हल  होगी  जब  ट्रकें  और  बसें  आदि  हमारे  देश  में  ही
 बनने

 लगेंगी  |

 ययपि  हमारी  सरकार  बहुत
 कुछ

 कर  रही  परन्तु  फिर  भी  अवेक्षित  सफलता  प्राप्त  नहीं

 हो  सकी
 है

 ।  मोटर  परिवहन  उद्योग  के  भी  परिणामों  की  प्राप्ति  नहीं
 हुई  है

 हैं  |  निर्माताओं

 का  कहना  है  कि  मांग  बहुत  कम  इसलिये  उनका  मूल्य  अधिक है  ।  उनका  कहना  हैं  कि  उन्हें  लाभ

 भी  अधिक  नहीं  हो  रहा  ह  ।  झ्राइचय  की  बात  है  fas  इस  सम्बन्ध  में  हम  कुछ  प्रगति  नहीं  कर  रहे

 मैँ  सरकार  से  प्रार्थना करना  चाहता हूं  कि  वह  इस  are  ध्यान  दे  ।  हमारी  इच्छा  है  कि  ये  चीजें

 हमारे देश  में  निर्मित  हों  इससे  होने  वाला  लाभ  यहीं  इसी  देश  में  परन्तु  साथ  ही

 हम  यह  भी  चाहत हैं  कि  यह  सब  कुछ  तेजी  से  हो  ।

 अराज  की  परिवहन  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  मझे  पता  है  कि  जहां  तक  राष्ट्रीयकरण  का  सम्बन्ध

 सरकार
 से  बहुत  कम  बसें  ट्रकें  चलती हैं  |  जहां  तक  योजना  आयोग  की  रिपोर्ट

 मूल  ० प्रंग्रेजी  में  ।
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 का  सम्बन्ध  है
 उसमें

 राष्ट्रीयकरण  की  नीति  को  अपनाने  की  बात  है  ।  राष्ट्रीयकरण ए

 के  तो  सभी  पक्ष  में  पर  हम  चाहते  हैं  कि  इसके  लिये  किसी  व्यक्ति  का  बलिदान  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  ।  समाजवादी  समाज  में  जहां  उद्योगों  पर  सरकार  का  अ्रधिकार  होना  चाहिये  वहां

 को  सखी तथा  सिद्ध  जीवन  व्यतीत  करने  की  भ्र नुम ति  होती हैं  |

 हमारे  मूल  अधिकारों  में  यह व्यवस्था है  कि
 प्रत्येक  व्यक्ति को  झपना  व्यवसाय  कौर  उद्योग

 चुनने  का  प्राधिकार  इसलिये  यदि  निजी  उपक्रमों  को  निरुत्साहित  करने
 वाले  कानून  बनाये

 गये  तो  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  सन्  १९४६  की  बात  है  कि  मोटर  परिवहन से
 सम्बन्धित  कुछ  विधेयक

 प्रबल  समितियों  को  रिपोर्ट  देने  के  लिये  भेजे  गय ेथे  ।  एक  प्रवर  समिति  का  मैं  भी  सदस्य  था
 ०

 निजी  बसों  का  प्रश्न  हमारे  समक्ष  राया  |  इस  सम्बन्ध  में  हम  इंग्लैंड  म  प्रचलित  कानन  को  भी

 जानते  थे  कौर  बम्बई  ae  स्थानों  में  कया  अवस्था  है  वह  भी  हमें  ज्ञात  था  ।  प्रवर  समिति  ने  सिफारिश

 को  थी  कि  कुछ  एक  मार्गों  क  निजी  चालकों  के  परमिटों  का  नवीकरण  न  करके  उन्हें  निगमों

 के  हवाले  कर  दिया  जाये  ised  साथ  ही  यह  भी  अनुभव  किया  कि  भूतपूर्व  चालकों  को
 उचित

 प्रतिकर  अवश्य  दिया  जाना  चाहिये ।  उसमें  हमने  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  सरकार  को  उचित

 ढंग  से  इस  समस्या  का  परीक्षण  करना  चाहिये  र  मोटर  गाड़ी  अ्रघधिनियम  PERE  का  झ्रनुचित  प्रयोग

 नहीं  करना  चाहि  ॥

 प्रस्तावित  राज्य  परिवहन  प्राधिकार  का  जहां  तक  सम्बन्ध है  काम  करने  के  बड़े  सरल  ढंग

 निकाले  जा  सकते हैं  ।  यदि  सारे  क्षेत्र  अथवा  माग  क  cea  पौर  केवल  राज्य  परिवहन  प्राधिकार

 की  बसें  ही  तो  बहत  से  चालक  बेकार हो  जायेंगे  ।  इन्हीं  लोगों  ने  मार्ग  बनायें हैं  प्रौढ़  उनका

 विकास  भी  किया  हैं  ait  उ  ही  बलिदान  किया  जा  रहा  इसलिये  मेरा  निवेदन  हैं  कि

 ठीक  तरीका  यही है  कि  इन  चालकों  की  बसें  इरादी  लेकर  सहकारी  संस्थायें  बना दी  जायें  श्र

 सबको  सरकारी  व्यवस्था  क  त्याग  बना  लिया  जाये  ।  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  तो  इसी  प्रकार  हो  सकती

 ज्ञानी  गुरु  सिंह  मुसाफिर  ने  ठीक  ही  कहा  था  कि  पंजाब  में  एक  ऐसा  वर्ग  है  जोकि

 इस  कार्य  का  विशेषज्ञ है  ।  यह  कस  हो  सकता  हैं  कि  उन्हें  बिल्कुल  बेकार कर  दिया  ara  ।  एक  व्यक्ति

 २४  भरवा  ३५  हजार  रुपये  की  बस  अ्रथवा हौ  खरीदता  उसे  तीन  वर्ष  के  लिये

 देते  इस  भ्र वधि में  तो  वह  भ्र पना  मूल
 भी  नहीं  निकाल  सकेगा

 ale
 बस  को  मंडी  में  बेच भी  नहीं

 सकता  |

 इसलिये  साननीय  मंत्री
 के  समक्ष  मैं  जिस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  यदि

 भाप  राज्य  परिवहन  प्राधिकार के  लिये  किसी  मार्ग  का  परमिट  किसी से  छीनते हैं  तो  इतना तो  करे

 कि
 उसे

 किसी
 भर

 मार्ग
 का  पांच

 वर्ष
 के

 लिये  परमिट  दे  दें  ।  इससे  कुछ  तो  समस्या  हल

 यह  एक  मानवीय  नियम  है  कि  जिस  ने  जिस  व्यवसाय  में  विशेषता  प्राप्त  की  है  उसे  उसी  व्यवसाय  में

 ही
 रहने  दिया  जाय  site  जिस

 मार्ग
 पर  किसी ने  शीरानी  मोटर  गाड़ी  चलाई हो  उस  पर  उसका

 ह. ० १५

 तनिक
 अधिकार

 तो  स्वीकार  किया  ही  जाना  चाहिये ।  इस  सम्बन्ध में  यदि  उसे  दूसरा म  देने की

 व्यवस्था  कर
 दी

 जाये  तो  भी  लोगों का  ५०  प्रतिशत  उद्धार  तो  हो  ही  जायेगा

 दो  ही  समस्यायें प्रथम  तो  ae  कि
 क्या  श्राप  किसी

 तरह  का  प्रतिकर दे  सकते  नहीं  तो

 उसकी
 बस

 मुनासिब
 मूल्य  पर

 जीत  कीजिये  ।  यह  तो  न्याय  की  बात  है  ।  2RYo FH My में  श्री

 बंधु  गुप्ता
 ने  एक  इसी

 का  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जिस पर  तत्कालीन  मंत्री  महोदय
 श्री  स़्थान ने  कहा  था  कि  प्रवर  समिति  की

 सिफारिशों
 के  ware  मोटर  गाड़ी  अधिनियम

 का
 परीक्षण किया  जा  रहा  था  ।  श्री  देशबन्धु  गुप्ता  ने  जो  बात  कही  थी

 वह  बड़े  महत्व की  थी  ।  हमें
 लोगों  को  शभ्रनिष्चितता में  नहीं  रखना  चाहिये  ।  जब  किसी  व्य वित्त ने  एक  बस  पर  समय  कौर  रुपया
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 i  पंडित
 ट  a web  ह

 con  हो  तो  उस  के  प्रति  न्याय  होना  ही  चाहिये  ।  सब  मामलों  पर  विचार  करके  संशोधन

 विधेयक  रखा  जायेगा  तब  इस  प्रकार  के  संशोधनों  पर  विचार किया  जायेगा  । परन्तु  रस  ऐसा

 रता  सम्भव  नहीं  ।  मेरे  माननीय मित्र  मेरी  सब  बातों  को  समझते हुए  भी  मुझ  से  बार-बार झ
 i

 चाहते  हैं  । ं

 इसके  पश्चात  कहा  था  कि  मंत्री  के  ग्रा इवा सन  देने  के  पश्चात  इस  पामर

 छोड़  देना  चाहिये  ।  यह  प्रश्न  प्रतिकर  का  उतना  नहीं  है  जितना  कि  इस  बात  का  कि  परमिट न  मि

 पर  वह  अपनी  बस  का  क्या  करेगा  |  श्राम  प्रश्न  यही है  कि  परमिट  न  मिलने  के  सभी  मामल  ह

 प्रतिकर  मिलना  चाहिये  अथवा  नहीं  ।

 थ
 साथ ही  यह  भी  युक्ति  दी  जा  सकती  है  कि  afar  परमिट  अस्थायी  तौर

 पर  कुछ  समय

 लिये  ही  तो  दिया  जाता
 तौर

 समय  व्यतीत  हो  जाने  पर  चालक को
 परमिट  मांगने  का

 _
 भ्रषिकार  नहीं  रहता  है  कौर  बह  प्रतिकर  नहीं  मांग  सकता

 ।  ९
 प्रतिशत  परमिट  रद  नहीं

 होंगे  ।  यदि  होंगें  तो  वह  निगम  को  दिये  जायेंगें  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध में  विधान  बनाते  समय  जैसा

 कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  हम  इन  सभी  सिद्धान्तों  पर  विचार  करके  ऐसा  मार्ग  निकालेंगे  जिस

 कि  चालक के  प्रति  न्याय  हो  ।
 थ

 तब  मेंने  wad  माननीय  faa  से  ्  संशोधन  को  वापिस  लेनें  की  प्रार्थना की  थी  ।  में

 संयुक्त  समिति  की  कार्यवाही  का  भ्रध्ययन किया  है  ।  कई  बार  यह  निचय  किया  गया  कि  पर्रा

 te  होने  पर  प्रतिकर  दिया  जायें  ।  परन्तु  बाद  में  पता  नहीं  कया  gar  fe  यह  नियम बना  दिया  गर

 कि  नवीकरण  न
 किये  जाने  पर  प्रतिकर  नहीं  दिया  परन्तु  आगे  यह  केहा  गया  कि  जब

 थ  प्रतिकर  की  दर  बढ़ा  दी  गई  है  तो  इस  हालत  में  प्रतिकर  का  प्रशन  पैदा  नहीं  होता  ।  परन्तु  यह

 युक्ति  समझ  में  नहीं  झाई  ।  प्रतिकर  का
 दर  बहुत

 ही  कम  है  ।  यदि  किसी  ट्रक  अथवा  बस

 को  श्रीजीत  किया  जाता  है  तो  कम  से  कम  ४००  रुपये  मिलते  यदि  एक  met  को  art  परमिट

 मिले  are  मास के  पश्चात  उसे  रह  कर  दिया  जाये  तो  वह  मूल  धन  का  एक  हिस्सा भी  नहं

 निकाल  सकता  हैं  ।  इसलिये  क्या  यह  उचित  है  कि  हम  सामान्य  दर्ज  के  लोगों  जिनकी  एक  बस  ह

 शर कई  मामलों  में एक  बस  भी  नहीं  होती  ऐसा  व्यवहार  करें  |

 हमें  यह  करना  चाहिये कि  यदि  किसी  का  एक  ant  का  परमिट  रह  किया  जाये  तो  उस

 दूसरे  किसी  मार्ग का  परमिट  दे  दिया  ताकि  वह  बेकार  भी
 न

 रहे  कौर  बस  का  मूल्य
 भी  निकल

 2

 mat  ।  इस  विशाल  देश  में  नये  नये  ant  बने  रहे  इसलिये  सरकार सब  को  काम  दें  सकती

 कई  ऐसे  मार्ग  भी  हैं  जिन्हें  चालू  ही  नहीं  किया  गया  हे  ।  यदि  यह  मार्ग
 इन्हें

 दे  दिये  जायें

 क
 लाभ  ही  लाभ  होगा  | म  सरकार  का

 गुण
 भी  गाया  जायेगा

 ।  मेरे ही  जिले  में  यदि  बसें  चलायी

 जायें  तो  लोग  सरकार का  धन्यवाद  दिनों  का  काम  घण्टों  में  हो  नये  रास्ते  तक

 अर  देश  प्रगति  करेगा  ।

 इसलिये मेरा  fare  निवेदन हे  कि  पहले  तो  परमिट  रह  किये  जाने  पर  उचित  प्रतिकर  दिया

 जाना  चाहिये  क्योंकि  श्राप  उसका  व्यापार  छीन  रहें  नियम  इस प्रकार बनाये  जाने  चाहियें  कि

 उनसे  न्याय हो  श्र  राष्ट्रीय  सम्पत्ति का  नाश न  हो  ।  राज्य  परिवहन  प्राधिकार  को  धीमान

 देने  की  बात  मेरी  समझ  में  जाति है  ।  साथ  में यह  भी  नहीं  समझ  पाता कि  श्राप  मध्यवर्ग

 इन  गरीब  लोगों  के  हितों  की  उपेक्षा  करके  कौनसा  न्याय  कर  रहे  यदि  झप  उन्हें  अप
 az  से  अपनी  सम्पत्ति का  उपभोग  नहीं  करने  तो  इसका प्रथ  तो  यही  होता  है  कि  श्राप  उन्हें

 उनकी  सम्पत्ति
 से

 वंचित  कर
 रहे

 हैं
 ।

 इस  देश  के  सारे
 मार्ग  जनता के  ही  हैं

 |  संविधान
 में  भी  व्यक्तिगत

 क



 २८  PERE  मोटर-गाड़ी  )  विधेयक  रे

 गरिमा  ATX  देश  की  एकता  पर  जोर  दिया  गया  है  ae  लोगों
 को  अपनी  इच्छानुसार  व्यवसाय  चुनने

 की  स्वतन्त्रता  भी  दी  गई  है  ।  सहकारी  सम्पत्ति  तो  weet  चीज  लेकिन  यदि  श्राप
 इस  प्रकार

 का

 कोई  एकाधिकार  प्राप्त  करने  का  प्रयास  करते  तो  वह  संविधान  के  मूल  तत्वों  का  उल्लंघन  ही  होगा
 |

 बाप  इन  सभी  लोगों  को  उनके  पुराने  व्यवसाय  से  वंचित कर  रहे  वे  चाहे  किसी  भी  राज्य के  क्यों  न

 हों  क्योंकि  सभी  राज्यों  में  निजी  उपक्रम  चल  रहे  हैं
 ।

 मैं  उन
 सभी

 की  जोर  जो  अपनी  बसें

 चलाते हैं  कह  रहा  हूं  ।  राज्य  निगम
 या

 राज्य  परिवहन  प्राधिकार
 की

 स्थापना  का  शरथ
 यह  नहीं

 होना  चाहिये कि  उनको  भ्र पनी  पूंजी  के  विनियोजन  से  लाभ  श्र  लाभांश
 न

 कमाने  दिया  जाये  ।
 मैं

 माननीय  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करता  हूं
 कि

 वे  इनके  मामले  पर  सहानुभूति  के  साथ  विचार  करें
 ।  उन्हें

 था तो  प्रतिकर  दिया जाना  या  फिर  उनको  पांच  वर्षों  के  लिये  किसी  oa  वैकल्पिक  art

 पर  अपनी  बसें  चलाने  की  अनुमति  मिलनी  चाहिये  |

 ट्रकों  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  है--या  तो  श्राप  उनकी  ट्रकों  को  लेकर  उन्हें  यथेष्ट  प्रतिकर

 था  फिर  पांच  वर्षों  के  लिये  अरन्य  मार्गों  पर  उन्हें  चलानें  की  a  दें  ।  एक  प्रस्ताव  यह  भी  हैं  कि

 प्रतिकर  का  निश्चय  करने  के  लिये  एक  न्यायाधिकरण  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  जानता  हूं  कि

 ५  प्रतिकर  सम्बन्धी  नियमों  में  परिवर्तन  कर  दिया है  ।  समाजवादी  ढंग  के  की  स्थापना

 के  उद्देश्य  को  देखते  उन्हें  या  तो  उचित  प्रतिकर  दिया  जाना  या  फिर  पांच  वर्षों  के  लिये

 अन्य  वैकल्पिक  मार्गों  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।  निजी  बसों  कौर  ट्रकों  के  इन  मालिकों  के

 साथ  न्याय  होना  चाहिये  |

 श्री  राजा  राम  शास्त्री  (  जिला  कानपुर--मध्य )  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  का

 जोकि  सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  स्वागत  करता  हूं
 ।

 सिलेक्ट  (  प्रवर  समिति  )  ने  इस

 बिल
 में  जो  जो  सुधार  किय ेहैं  उनका  आमतौर  से  इस  सदन  में  स्वागत  किया  गया है  सब

 से
 पहले  wade

 उपमंत्री
 का

 ध्यान  एक  बात
 की

 तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  शौर  वह  यह  है  कि  यह

 तो
 ड्राप  मानेंगे  कि  इस  व्यवसाय  ata  उन्नति  करनी  इसको  art  लें  जाना है  तो  इसमें

 चोरियों
 का  सहयोग  प्राप्त  करना  बहुत ही  आवश्यक है  ।  मैं  यह  चाहता  था  कि  जिस  समय  यह

 विधेयक  इस  सदन
 के  सामने  पेश

 किया  जाये
 उसमें

 बहुत  से  कर्मचारियों  की  जो  उम्मीदें  उनको  भी

 पूरा  करने  का
 प्रयत्न

 किया  जाये
 ।

 उनको  यह  ara  थी  कि  इस  कानून  को  इस  ढंग  से  बदला  जायेगा

 जिससे  उनकी  जो  मुसीबतें  हैं  उनमें  कुछ  कमी  होगी
 ae

 उनके  सम्बन्ध में  भी  कोई  चर्चा इस  बिल  में

 होगी  ।  पिछली
 बार

 जब  इस  विधेयक
 पर  इस  सदन  में  वाद-विवाद हुआ  था  उस  वक्त  जहां तक  मुझे

 याद  पड़ता है  माननीय  मंत्री
 जी  की  जोर  से  यह  श्राइवासन  दिया  गया  था

 कि
 हम  बहुत  जल्दी  इस

 बात  की  कोशिश  करेंगे
 कि  कर्मचारियों  की  दर्शा  में  भी  सुधार  हो  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  कौन  से  कारण

 हैं  जिनको  ध्यान में  रखते  हुए  उन्होंनें  क्यारियों  की  दशा  के  सुधार  के  बारे  में  कोई

 इस  बिल में  नहीं  जोड़ी हैं  ।  मैं  उम्मीद  करूंगा  कि  जब  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  बहस
 का

 जवाब  दें  उस  कम  से  कम
 इस

 बात  का  श्रीनिवासन  दें  कि
 कर्मचारियों  की

 दशा  सुधारने  के

 सम्बन्ध
 में  वह  कोई  बिल  (  विधेयक )  कब  तक  लाने  वाले हैं

 [  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन  हुए  |

 दूसरी
 बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  काम  के  घण्टों  का  ताल्लुक हैं  झ्रापने  उसमें

 किसी  तरह  की
 भी  कोई

 कमी
 नहीं  की

 है
 ।

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि
 गवर्नमेंट

 )  शायद  यह  विश्वास

 किये  हुए  हैं  कि  मोटर  ड्राइवरों
 इत्यादि

 के  लिये  जो
 नौ

 घण्टे  काम  करने  की  बात  है  वह  qate  में
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 ]

 समझता
 हूं

 कि  श्रापका ऐसा  समझ  कर
 बैठे  रहना  उनके  प्रति

 एक  बहुत  रखा
 लि प्रन्याय ह

 ।
 श्राप

 लगा  सकते  हैं  कि  जब  एक  मोटर ड्राइवर  लगांतार  नौ  घण्टे  तक  मशीन  पर  बैठ  कर  काम  करता  है
 तो

 उसको  कितनी  परेशानी  होती  होगी  यह  समझने  की  भूल  मत  कीजिये कि  वह  केवल  नौ

 घण्टे  बैठकर  ही  काम  करता  होगा  ।
 जहां  तक  मुझे  पता  चला  है  कौर  जहां  तक  मैने  पूछताछ  की

 मैं  कह  सकता हुं
 कि  इस

 व्यवसाय  के  भ्रमर  मालिकान  उनसें  कई  घण्टे  ज्यादा  कौर भी  काम  लेते  हैं  ।

 इसका  नतीजा  वही  निकलता हैं  अक्सर  निकला  करता  है  ।  लगातार  कितने  ही  घण्टे  उनसे  काम

 लिया  जाता  उनको  श्रवकादय  नहीं  दिया  जाता  है  शौर  उनको  मजबूर  किया  जाता  है  कि  वें  सनौर  काम

 करते  जायें
 ।  न

 कोई  ग्रोवर टाइम  (  भ्रमित समय  तक  काम  करने  का  की  व्यवस्था होती  है
 शर  न  काम

 के  घण्टों पर  ही  कोई  नियन्त्रण होता  है  ।  श्राप  मालिकों  के  ऊपर  कर्मचारियों  को  छोड़

 देते  हूं  श्र  वे  जसा  चाहें  उनसे  काम  लेते  हैं  प्रौर  जितने  घण्टे
 चाहें  काम  लेते  हैं  ।  तो  इन  सब  बातों  की

 तरफ  ध्यान
 देना

 फल
 हू  लेकिन  बड़े  खेद  के  साथ  मुझे  यह  कहना  पड़ता  है  कि  इस

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया है

 गवर्नमेंट  की  आर से  अकसर  यह  कहा  जाता  है  कि  वह  व्यवसायों  का  जो  प्रबन्ध  हैं  उसको  ठीक

 तरह से  चलाना  चाहती  हैं  प्रौर  चाहती  हे  कि  कर्मचारियों  का  हर  तरीके  से  उसमें  सहयोग  प्राप्त

 किया  जाये  ।  श्राप नें  इंटर-स्टेट  ट्रान्सपोर्ट  श्राथोरिटी  (  भ्रन्तरराज्यिक  परिवहन  प्राधिकार  )  बनाई

 हैं  जो  इस  बात  की  देखभाल  करेगी  कि  विभिन्न  राज्यों के  बीच  किस  तरीक  से  इस  व्यवसाय  का  संचालन

 हो  ।  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  मुनासिब  नहीं था  कि  इस  व्यवसाय  के  जो  काम  करने

 वालें  लोग  हैं  उनका  भी  कोई  प्रतिनिधित्व इसमें  हो  ।  हम  केवल  एक  बात  पर  जोर  देना  चाहते  हैं  और

 वह  यह  है  कि  जिन  सिद्धान्तों  का  इस  सदन  के  भ्रन्दर  प्रतिपादन  किया  जाता  जिन  सिद्धान्तों  का  ज़िक्र

 प्रपनी  पुस्तक-पुस्तिकाओं में  करते  जिन  सिद्धान्तों  का  श्राप  दुनिया  भर  में  ऐलान  करते  हैं  कौर

 जब
 श्राप  यह  कहते  हैं  कि  प्रबन्ध  के  इन्दर  कर्मचारियों

 को  भी
 हिस्सा  दिया

 तो
 वह  चीज ि  ि  OR.

 सामने कराती  है  उसमें  इसको  स्थान  नहीं  देते  हैं  प्रौर  इसे  व्यवहार  में  परिणत  नहीं  करते  हैं  ।  मैं

 नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  क्यों  गवर्नमेंट  ऐसे  मामलों
 में

 चुप  रहती  है
 ।  तो

 मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो

 arg  इंटर-स्टेट  ट्रांस्पोर्ट  झ्ाथोरिटी  '  उसमें  केवल  प्रकार  के  ही  प्रतिनिधि न
 बल्कि  इस

 व्यवसाय  में  जो  काम  करने  वाले  हैं  उनको  भी  इसके  seat  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  |

 जो  जुर्माने  wie  होते  हैं  उसकी  तरफ  भी  मैं
 गवर्नमेंट

 का
 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  ।  गवर्नमेंट  ने  सजायें  तो  बढ़ा
 दी  जुर्माने  तो  बढ़ा  दिये  हैं  लेकिन  जब  मैँ  कल  माननीय  रेल  मंत्री

 जी
 ay  क ३

 का  भाषण  सुन  रहा  था  उसमें  उन्होंने  इस  बात  पर
 बल  दिया  कि  सजायें  देने से  ही  डिसिप्लिन

 पैदा  नहीं  होता
 ।  नगर हम  डिसिप्लिन  लाना  चाहते  हैं  तो  उसके  लिये  हमको  अपनी

 मनोवृत्ति को  बदलना  हमको  कर्मचारियों  के  प्रति  व्यवहार
 को  बदलना  होगा

 मिठाइयां  खिलानी  चाहियें  । पंडित  कू०  चं०  wat  (  जिला

 श्री  राजा  राम  शास्त्री  :  उनकी  गर्दनों  को  काट  दीजिये  कौर  डिसिप्लिन ar  जायेगा
 Of.

 श्राप  सजायें  तो  बढ़ा  देते हैं  लेकिन  बुकिंग  कंडीशंस  की  परिस्थितियों )  के के  बारें में  कोई

 बात  नहीं  करना  चाहते  तो  सजाओं
 के

 बारे  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं
 जिसको

 श्राप  देखें

 nic  इसके  मन्दर  लायें  ।  वह  यह  है  कि  ae  कभी  ड्राइवर से  गलती  होती  हूं  तो  इसका  जरूर  पता

 लगाने  की  कोशिश  की  जानी  चाहिये  कि  क्या  वह  गलती
 ड्राइवर  से  हुई  है  या  मालिक  ने  कोई  ऐसी

 चीज  नहीं  की  जिसकी  वजह  से
 गलती  हुई  है  ।  मान  लीजिये  कि  रिन्यूअल  कराना

 चाहिये  जिसकी  कंडिशन  परमिट  के  साथ  होती  है  उसे  नगर  वह  नहीं  हैं  और
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 उसकी वजह  से  पकड़ा  जाता है  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  ara
 कि  ड्राइवर  क्यों

 सजा
 पाये  ।  जो  काम

 मालिक को  करना  चाहिये था  कौर  उसे  उसने  नहीं  किया  है  तो  इसकी  सजा  उसे  मिलनी
 चाहिये न  कि

 ड्राइवर  को  |  उस  बेचारे  का  क्या  कसूर  है
 |

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  इस  व्यवसाय  में
 जो

 काम  करने  वाले  हैं  वे  बहुत  बड़े  धनी

 भ्रामक  नहीं  वे  साधारण  श्रेणी  के  लोग  जिन्होंने  goa  पेट  काट  कर  कौर  पैसा

 बचा  कर  इस  व्यवसाय  में  लगाया है  ।  राज  हमारे  देवा  में  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  जोरों  पर

 है  ।  हम  भी  राष्ट्रीयकरण  चाहते हैं  ।  लेकिन  साथ ही  साथ  हम  यह
 भी

 चाहते  हैं  कि  राष्ट्रीयकरण

 ऐसे  ढंग से  किया  जाये  जिससे  कि  अधिकाधिक  वर्गों  का  सहयोग  हमें  प्राप्त  हो
 ताकि  देश  के

 उद्धार  के  काम में  हम  सबका  सहयोग  प्राप्त  कर  सकें
 ।

 हमने  राष्ट्रीयकरण  इस  ढंग  से  किया

 जिससे कि  उस  व्यवसाय  में  काम  करने  वाले  लोगों  की  यह  धारणा  बन  जाये  कि  उनका  सर्वस्व लुट

 रहा है  मानी हुई  बात  है  कि  इससे  कोई  फायदा  नहीं  होगा
 ।  कम्युनिस्ट  )  देशों

 में  भी  राष्ट्रीयकरण  होता  है  दूसरे  देशों  में  भी
 ।  लेकिन  इसमें एक  भ्रातृ  है

 ।  कम्युनिस्ट  देशों

 में  जो  कुछ  उन्हें  करना  होता  है  उसे  वह  जबरदस्ती  कर
 लेते  हैं  शौर  किसी

 के
 भी  हितों  की  परवा

 नहीं  करते  |  लेकिन  हमें  इस  तरह  से  नहीं  करना  है  ।  आपको  यह  देखना  है ंकि  जिस  व्यवसाय
 का

 श्राप  राष्ट्रीकरण  करना  चाहते  हैं  उसमें काम  करनें  वाले  लोग  यह  महसूस
 न

 करें  कि  उनसे  उनका

 सर्वस्व  छीना  जा  रहा है  |  यह  मानी  हुई  बात  है  कि  उनका  सहयोग भी  हमें  मिलना  चाहिये  ।  तो

 जितना भी  वाद-विवाद  इस  सदन  के  प्रकार  हम्ना  हैं  उसमें  इसी  बात  पर  ज्यादा  जोर  दिया  गया

 है  कि  इस  व्यवसाय  में  काम  करनें  वाले  छोटी  श्रेणी  के  जो  लोग हैं  वे  यह  महसूस न  करें  कि  आपकी

 नीति  के  कारण  उनका  सर्वनाश  हो  जायेगा  ।  उनका  सर्वनाश  नहीं  होना  चाहिये  ।  मैं  गवर्नमेंट  की

 नीति  को  समझ  नहीं  पाया  gi  श्राप  केवल  रोड  ट्रान्सपोर्ट  (  सड़क
 को

 ही  नेदानलाइज

 (  राष्ट्रीयकृत  )  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  ५  एयर  (  विमानों  )  को  भी  नेशनलाइज किया

 इंश्योरेंस  बीमा  )  को  भी  नेदा नला इज  किया  इम्पीरियल  बैंक  को  भी  नेदानलाइज  किया है  ।  लेकिन

 इनके  नेशनलाइजेदान  में  श्र  रोड  ट्रांसपोर्ट  के  नेशनलाइजेशन  में  जो  श्रापनें  एक  अन्तर  किया

 है  वह  मेरी  समझ  में  नहीं  पाया  है  ।  श्रापने  एकसी  नीति  क्यों  नहीं  बरती  इसका  मुझे  पता  नहीं

 एक  बात
 तो

 जरूर  है
 कि  एक  तरफ

 तो
 श्राप  लखपतियों से  डील  सम्बन्ध  में

 कार्यवाही  )  कर  रहे  थे  कौर  दूसरी  तरफ  श्राप  साधारण  श्रेणी के  लोगों  के  साथ  डील  कर

 ब  उनके  इंटिरेस्ट्स  को  तो  आपने  west  तरह से  सेफगाड  )  किया है  लेकिन

 इनके  इंटिरेस्टस  को  अ्रच्छी  तरह  सेफगाड  नहीं कर  रहे  जब  के  नैदनालइजेदान  का  सवाल

 कराता हैं  जिन  में
 कि  तीन-तीन भ्र  चार-चार  आदमी  एक-एक  बस  फोन  (  स्वामित्व )  करते हैं

 तो  श्राप  दूसरी  नीति  का  अनुसरण  क्या  यह  सही  बात  है  ।  प्यार  आपने  रोड  नेदानलाइजेदान किया

 कौर  उनके  जो  एसेक्स  (  झ्रास्तियां  )  हैं  उनको  नहीं  लिया  तो  इसका  क्या  नतीजा  इसे  श्राप  जानते

 ही
 एक  बात  जरूर

 है  अर
 वह  यह

 कि
 दूसरी  जगह  जब  श्राप

 नेशनलाइज़  करते  हैं  वहां  पर

 ग्रा पका  मुकाबिला  लखपतियों  रोक  करोड़पतियों  से  होता  है  धार  उनके  एसेक्स  को  भी  लिया

 जाता है  लेकिन  जब  छोटे-छोटे  छोटे  कंचा  बस  ्राप्रेटरों  (  चलाने  वालों  )  की  बसेस

 लेने
 का  सवाल  भ्राता  है  उस  वक्त  जो  जायज

 मांग  भी  की  जाती  है  उसको  भी  श्राप  नहीं  मानते

 सच
 बात  तो  यह  है

 कि  aa
 श्राप  forges  (  नहीं  करते  दूसरा  रूट

 ग्रुप  उसको  नहीं  देते  हैं
 प्रौढ़

 उसकी
 बस

 को  श्राप  लेना  चाहते  हैं  तो
 जो  मार्किट  वैल्यू  (  बाजार

 ज्यादा
 मत  माकिट  वैल्यू

 जो
 कुछ  हो  उसके  हिसाब  से  उसको  उसकी  कीमत  दे  दीजिये  ।

 अब  सवाल यह  रह  जाता  है
 कि  मार्किट  वैल्यू  कौन  डिसाइड  (  करे  ।  इसके  लिये  श्राप

 कोई  ट्रिब्यूनल  (  न्यायाधिकरण  )  बिठा  लीजिये  या  कोई  शभ्रदालत  बिठा  लीजिये  श्र  भी
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 राजा  राम  शास्त्री

 फैसला  हो  उसको  मान  लीजिये  ।  श्राखिर  जब  दो  व्यक्तियों  में  झगड़ा  होता  किसी  चीज  के  बारे  में

 मतभेद
 होता  है  तो  उसको  तय

 करने
 का

 सीधा  कायदा  यह  है  कि  एक  ट्रिब्यूनल  बिठा
 दिया  जाये

 भर
 जो

 भी  फैसला  वह  कर  दे
 उसको  दोनों ही  मान  लें

 ।  इस  केस  (  मामलें  में  जो  भी  फैसला

 हो  उसको  गवर्नमेंट  भी  माने  att  जो  श्राप्रेटर  हैं  वे  भी  मानें  ऐसी  कोई  भी  बात  नहीं

 मांगी  जा  रही  जो  कि  wart  जिसको  मानना  कठिन  हो  कौर  जो  गवर्नमेंट  पूरी

 न  कर  सके  ।  में  गवर्नमेंट  का  ध्यान  इस  बात  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  कि  सिलेक्ट  कमेटी  की  मीटिंग्स

 में  एक  तरह  का  ट्रेन्ड  चल  रहा था  ।  बाज  दफा  ऐसे  काम  हो  जाते  जिन  के  सम्बन्ध में  बड़ा

 होता  है  ।  शुरू  से  एक  ट्रेन्ड  चला  रहा  लेकिन  आखिर  में  उस  नीति  को  बदल  दिया  गया  |

 क्यों  किया  गया  ?  गवर्नमेंट  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  (  कारण  )  कोई  श्रार्ग्यमेंट्स

 oa  करनी  चाहिये  कि  जो  ट्रेंड  पहले  चला  रहा  गवर्नमेंट  ने  उस  को  कयों  बदला

 इसके  बाद  एक  र  बात  की  तरफ  मैँ  गर्भ  मेंट  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हं  तौर  नगर  वहू  उस

 को  कर  तो  शायद  ज्यादा  अच्छा  होगा  ।  जिस  श्राप  किसी  इंडस्ट्री  का

 करण  करते  उसमें  जो  प्राईवेट  श्रोनज  मालिक  मगर  किसी  तरीके  से  श्राप  उनको  WI

 ही  सिस्टम  में  एसिमिलेट  कर  तो  मेरा  ख्याल  यह  है  कि  काम

 ज्यादा  सुचारु  रूप  से  हो  सकता  है  ।  कुछ  दिन  पहले  मैं  इस  बात  का  ध्यान  कर  रहा  था  कि  चीन  में

 पूंजीवाद  को  किस  तरीके  से  समाजवाद  की  जोर  ले  जाया  गया  |  चीन  में  स्टेट  इंडस्ट्री  (  राज्य  उद्योगों  )

 और  प्राईवेट  इंडस्ट्री  उद्योगों  )
 के  भ्र ति रिक्त  स्टेट  प्राइवेट  जायंट  इन्टर प्राइज़  (  राज्य-निजी

 संयुक्त  उपक्रम  )
 प्रारम्भ  किये  जिससे  प्राइवेट  star  को  भी  अपने  बीच  में  लें

 लिया  गया
 ।

 वहां  गवर्नमेंट  ने  पूंजीपतियों  से  यह  समझौता  कर  लिया  कि  जितना  कैपिटल  (  लगाया

 उस  पर  उनको  ब्याज  दिया  जायगा गौर  मुनाफे  में  से  भी  उनको  कुछ  हिस्सा  मिलेगा  ।  इसका

 नतीजा  यह  हुमा  कि  उन  लोगों  के  दिलों  में  भी  याल  पैदा  हुआ  कि  अगर
 एंटरप्राइज़स

 तरीके  से  चलता  रहें  और  कामयाब  तो  उनका  रुपया  मारा  नहीं  जायगा  प्रौर  उनकी  इनकम

 एन्कोड  (  ara  सुनिश्चित )  रहेगी  ।  इस  प्रकार  गवर्नमेंट  को  उन  लोगों  का  पूरा

 सहानुभूति  झ्र ौर  सहायता  प्राप्त  हो  गई  ।

 शंघाई  में  मैं  एक  बड़े  मिल-मालिक  से  मिला  ।  वह  एक  बड़ा  भारी  मिल-मालिक  था  ।  मैं  यह

 सोचता  था  fata  तो  उन्होंने  बहुत  समय  से  देखा  सब  कम्यूनिस्टों  के  राज्य  में  उनका

 दिमाग  कैसे  काम  करता है
 ।  मैंने  उस  मिल-मालिक  से  पूछा  कि  कम्यूनिस्टों  के  राज्य  में  श्राप  क्या

 महसूस  करते  हैं  |  उसने  कहा  कि  पहले  हमारा  आपस  में  बड़ा  लड़ाई-झगड़ा  होता  था  भ्र ौर  बड़ी  परेशानी

 मजदूरों  में  डिसिप्लिन  रखना  पड़ता  उनको  सजा  देनी  पड़ती  हमारे  सामने  कई  प्रकार

 की  समस्यायें  ay — tT रा  मैटीरियल  (  कच्चा माल  )  कहां से  अपना  माल  कहां  इत्यादि |

 लेकिन  अब  उसने  कहा--गवर्नमेंट  के  साथ  हमारा  सहयोग  होने  का  नतीजा  यह  है  कि  हमारी  तमाम

 पूजी  बरकरार  रही  हमारा  मुनाफा  बांध  दिया  गया
 जो  सामान  हम  पैदा  करते  उसको  गवर्नमेंट

 खरीद  लेती  रा  मैटीरियल  गवर्नमेंट  देती  डिसिप्लिन  कायम  करना  मजदूर  यूनियनों  का  काम

 ग्र
 हम

 अपने  आपको  पहले  से  ज्यादा  प्रोटेक्टेड  फील
 )  करते  FAI  गवर्नमेंट

 को  पूरा  सहयोग  देते  हैं  ।

 मैँ  गवर्नमेंट  से  कहना  चाहता  हैं  कि  अगर  उसे  इस  देश  में  वास्तविक  wal  में  राष्ट्रीयकरण

 करना है  कौर  कोई  कानों  पैदा  नहीं  करने  तो  उसको  सब  सम्बन्धित  लोगों  में

 यह  भावना  पैदा  करनी  होगी  कि  उनके  हित  सब  प्रकार  से  सुरक्षित  रहेंगे  शर  उनको  भी  इस  में

 फायदा  होगा  ।  इसी  अ्रवस्था  में  श्राप  नका  अ्रधिक  से  अधिक  सहयोग  लेने  में  सफल  हो  सकेंगे  ।
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 इस  बात  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  बसों  के  मालिकों  श्र  काम  करने  वालों  दोनों  को  इस  बात

 का  विश्वास  दिलाया  जाय  कि  राष्ट्रीयकरण से
 उनको  किसी  प्रकार  की  हानि  नहीं  होगी  अर  उन  दोनों

 के  हित  सरक्षित  रहेंगे  ।  कर्मचारियों  के  काम
 की

 दशा  की  तरफ
 आपको  विशेष  रूप से  ध्यान  देना

 जिस  वक्त  श्राप  लाइसेन्स  उस  इस  बात  की  कुछ  न  कुछ  व्यवस्था  जरूर

 करें  कि  कर्मचारियों  के  लिये  उचित  प्रकार  की  सर्विस  कन्डिशनर  की  शर्तें  )
 रखी  जायेंगी  |  झगर

 कोई  फैक्टरी  खोलना  तो  ort  वह  जमाना  नहीं  है  कि  रुपया  लगा  दिया  कौर  फैक्टरी  खोल

 दी  कौर  कर्मचारियों  के  साथ  चाहे  जैसा  व्यवहार  किया
 ।

 राज  पेमेंट

 प्राविडेंट  फंड  स्टेट  getter  इत्यादि  कितनी  ही

 बातों  की  व्यवस्था  है  भ्र ौर  कई  प्रकार  के  मज़ारों  के  कानन  बने  हुए  हैं  जिनसे  मजदूर  प्रोटवटंड

 होते  इसलिये  इस  बात  को  बड़ी  आवश्यकता  है  कि  इस व्यवसाय  में  लायसेंस  देतें  वक्त  वर्किंग

 कन्डोशन्ज़  भी  निश्चित  कर  दी
 जानी  चाहियें  ।  जब  तक  इस  प्रकार  का  कोई  बिल  न  लाया  जा

 सकी  ,

 तबर  माननीय  मंत्री से  मेरो  यह  दरख्वास्त  पेमेंट  श्राफ  वेजिज  (  मजदूरी  भ्र ौर  दसरे

 कानन  जो  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  बने  हुए  उनके  ग्रीस  ही  कर्मचारियों  के  साथ  इस  व्यवसाय  में

 भी  व्यवहार  किया  जाय  wes  कानून  उन  पर  भी  लागू  किये  जायें  ।  अगर  श्राप  मालिकान

 are  कर्मचारियों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  कानून  को  लागू  करेंगे  तो  देना  का  भी  कल्याण  होगा

 अनार  ग्रा पका  काम  आसान  होगा  ।

 इन  सबद  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  क्योंकि  जिस  रूप  में  यह  सामने

 उसको  भी  मैं  एक  कदम  समझता
 bo
 श  |

 श्री  व०  बा०  गांधी  :  हमें  प्रसन्नता  है  कि  संयुक्त  समिति  ने  इस  विधेयक

 में  काफी  सुधार  कर  दिया  ह

 खण्ड  ६२  में  प्रतिकर  की  व्यवस्था की  गई  हे  ।  मेरा  भ्रनुरोध ह  कि  सभा  को
 इन  चालकों  के

 प्रति  न्यायपूर्ण  बगैर  उदारता पूर्ण  व्यवहार करना  क्योंकि ये  कोई  पूंजीपति  नहीं हैं  ।  ये  तो

 मोटे  रनों  वाले  व्यक्ति ही  योजना  झ्रायोग  ने  प्रतिमान  लगाया  हैं  कि  इन  निजी  चालकों में  से

 ५  प्रतिशत  थोड़ी  बहुत  पूंजी  लगाने  वाले  ही  हैं  ।

 संयुक्त  समिति  ने  प्रतिकर  की  दर  को  बढ़ाकर  ठीक  ही  किया  लेकिन  यह  बढ़ी  हुई  दर  केवल

 उन  लोगों  के  लिये  हो  है  जिनके  परमिट  रह  कर  दिये  गये  हैं  या
 जिनके  परमिटों  में  कोई  रूपभेद

 किया  गया ह  |  परिजनों  के  नवीकरण  न  किये  जानें  के  मामले  में  प्रतिकर  नहीं  दिया  जायेगा  |

 घारा  ६८च  (२)  maya  परमिट  के  नवीकरण  का  प्रार्थनापत्र  स्वीकृत  भी  किया

 जा  सकता  और  धारा  ६८  छ  (३)  के  अनुसार  उनको  प्रतिकर  नहीं  दिया  जायेगा  ।  मझे  सूचना  मिली

 हैं  कि  कई  राज्यों  में  परिजनों  के  नवीकरण  के  प्रार्थनापत्रों  को  अस्वीकृत  करके  उन्हें  प्रतिकर

 वंचित  किया  गया  भीमसेनी  है  ।

 हम  यह  तो  मानते  हूँ  कि
 परमिट  की  अ्रवधि  समाप्त  होने  चालक  को  प्रतिकर  की  aa

 नहीं  करनी  चाहिये  |  वह  उसके  नवीकरण  की  तराशा  तो  करता  ही  है  ।  कौर  यदि  यह  भी  नहीं

 किया  जाता  तो  फिर  संयुक्त  समिति  को
 उसके  लिये  कोई  ate  व्यवस्था  करनी  चाहिये  क्योंकि

 यह  तो  स्पष्ट  ही  है  कि  उसके  परमिट के  नवीकृत  न  होने  का  कारण  यही है  कि  राज्य उस  मार्ग  पर

 अपनी  बसें  चलाना  चाहता है
 |  उचित  यही  होगा  कि  परमिट  के  नवीकरण  को  श्रस्वीक़वत

 करने  के  बाद  यदि  राज्य  उसी  मार्ग  पर

 aay  बसें  चलाता  तो
 उस

 चालक  को
 मिलकर

 दिया  जाये  ।
 —

 मूल  das  में  ।
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 रामाराव  क्या  माननीय  सदस्य  राज्य  को  इस  बात  के  लिये  दंडित  करना  चाहत  हैं

 कि  उसने  कुछ  वर्षों  के  लिये  परमिट  देना  स्वीकार  किया  art

 ्रो  न  बा०  गांधी  इस  विधेयक  का  उदय  केवल  यही  नहीं  ह  कि  सड़क  परिवहन  को

 कम  से  कम  खर्चे  में  राष्ट्रीयकृत  किया  बल्कि  यह  भी  है  कि  राज्य  द्वारा  संचालित  निगमों  प्रौढ़

 निजी  चालकों  दोनों  ही  के  सम्मिलित  प्रयास  से  जनता  के  लिये  परिवहन  की  सस्ती  कौर  पर्याप्त

 व्यवस्था  की  जाये  ।  हम  जानते  हैं  कि  राज्य  प्रभी  इस  स्थिति में  नहीं है  कि  जनता के  परिवहन  की

 सभी
 श्रावश्यकताओ्रों

 को  अपनी  प्रोर से  पूरा  कर  सकें
 |  निजी  चालकों  का  भी  इस  योजना  में  बड़ा

 महत्व है हैं  ।  हमारी  सूचना  तो  यह  हैं  कि  इस  समय  राष्ट्रीयकृत  भ्र भि करणों  द्वारा  केवल  १०,०००  बसें

 चलाई जा  रही  जब  कि  निजी  चालकों  की  लगभग  ३६,०००  बसें  चलती  हैं  ।  हमें इस

 प्रकार  कार्य  करना  चाहिये  जिससे  कि  वे  पूंजी  विनियोजित  करने  के  लिये  निरुत्साहित  न  हों  ।

 इस  समस्या  का  एक  दूसरा  पहलू  यह  भी  हूं  कि
 विकास  की  इन  महती  योजनाओं  ale  राष्ट्रीयकृत

 योजनायें  में  हम  छोटी  पंजी  लगाने  वालों  को  भी  प्रोत्साहित  करना  चाहते  क्योंकि  राज्य  इतनी

 ग्रसित  निधियों  का  प्रबन्ध  अभी  नहीं  कर  सकता  |  हमें  उनके  लिये  उचित  परिस्थितियां

 भी  उत्पन्न  करनी  चाहियें  ।

 विधेयक  में  चालकों  की  अझ्रास्तियों  अ्रौर  सम्पत्ति  क  ग्रीन  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  हैं  ।  यह

 तो  ठीक है  ।  जिन  भी  चालकों के  परमिट  रद्द  किये  जाते  है  उनकी  सम्पत्ति  श्र  आस्तियां  जीत

 करने  पर  उनको  प्रतिकर  देना  भ्रनुचित  नहीं  यूनाइटेड  किंगडम  )  परिवहन

 १९४८  में  ऐसी  एक  व्यवस्था  हैं  ।  हमारे  यहां  की  परिस्थिति  में  यह  कुछ  कठिन  होगा  ।

 लोक-लेखा  समिति  के  बीसवें  प्रतिवेदन  में  ग्वालियर  तथा  उत्तर  भारत  परिवहन  समवाय

 एन०  भाई  की  सम्पत्ति तथा  आस्तियों  के  ह. आ  का  ब्यौरा  दिया  गया  अजित  की  गई

 गाड़ियों  में  से  ४३  प्रतिशत  गाड़ियां  पहले  हीਂ  वर्ष  में  ate  १४  प्रतिदिन  दूसरे वर्ष  में  चलने  योग्य नहीं

 रहीं  थीं  ।  यह  यहां  भी  हो  सकता है  ।  ऐसे  मामलों में  व्यवस्था  यह  की  जाती  है  कि

 समस्त  झ्रातिस्यों  का  अजन  किया  जायेगा  कौर  तब  तो  टूटी-फटी  गाड़ियां  भी  जीत  करनी  पड़ेंगी  ।

 ऐसी  व्यवस्था  ठीक  नहीं  हैं  ।  लेकिन  फिर  इसमें  निजी  चालक  की  रुचि  बनाये  रखने  के

 लिये  कुछ  व्यवस्था  तो  की  ही  जानी  क्योंकि  हमें  प्रगति  परिवहन  झ्रावव्यकताओओं  के  लिये

 काफी  हद  तक  उस  पर  निर्भर करना  पड़ता  है  ।

 उदाहरण के  हम  उनके  परमिटों  की
 अ्रवधि  बढ़ा  सकते  है

 ।  हम  निजी  चालकों  भ्र ौर  छोटी

 पूंजी  वालों
 के  पारिश्रमिक

 की
 शर्तों

 में  सुधार  कर  सकते हैं  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  हम  उनके
 बिना  अभी

 इस  उपक्रम  को  नहीं  चला  सकते  ।

 संगीत  समिति ने  खण्ड  ४१  के  सम्बन्ध  में  अरपन  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  प्रादेशिक  परिवहन

 प्राधिकारी  को  पंजीबद्ध  सहकारी  संस्थाओं  को  वरीयता  देनी  चाहिये  ।

 मैं  उसके  विरुद्ध  नहीं  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  के  सन्मुख  अपनी  कठिनाई  रखना  चाहता  हुं  ।

 मझे  भय  है  कि  यह  संस्थाਂ  भ्रान्ति  विश्लेषण  में  एक  लिमिटेड  समवाय  ही

 होगा  उसमें  परिवहन  सेवा  के  उपभोक्ता  नहीं  रहेंगे  ।  यही  एक
 कठिनाई  है  ।  तराशा  है  माननीय  मंत्री

 इसका  स्पष्टीकरण  करा  |

 मैँ  इस
 विधेयक  का  सादिक

 समर्थन  करता  हूं  |

 रंगरेजी  ग  ह
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 go  चं०  हमारा  देश
 इसीलिये  भी  एक  पिछड़ा  gat  देश  माना  जाता हैं

 क्यों
 कि

 इसमें  परिवहन  के  साधनों  का  प्रभाव हैं
 ।

 कुछ  समय
 तक  हमें  निजी  wie  सार्वजनिक

 दोनों  ही  प्रकार  के  परिवहन  साधनों  को  प्रोत्साहित  करना  पड़ेगा

 मैं  यह  मानता हूं  श्रौर प्रनुभव  भी  करता हूं
 कि

 मोटर  गाड़ियों
 पर  कार्य करने  वाले

 चालकों

 श्र  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  भी  कहा  गया  है  उससे  भी  कहीं  अधिक

 पूर्ण है  परिवहन  की  सुविधाओं  में  वृद्धि  करना  |  इसके  सबसे  श्रावक  यही है
 कि  यात्री

 परिवहन  सुविचारों  को  निजी  स्वामित्व में  नहीं
 छोड़ा

 जाना
 इन  निजी  चालकों  से  यात्रियों

 के  प्रति  शिष्ट  रहने  कौर  उनकी  गरिमा  को  बनाये  रखनें  किराया  नहीं  की  जा  सकती  |

 माननीय  सदस्य  नें  मोटर  गाड़ियों  के  कर्मचारियों  का  बड़ा  पक्ष  लिया  लेकिन  उन्हें  यह  भी

 जानना  चाहिये  कि  ये  कर्मचारी  यात्री  स्त्रियों  श्र  बच्चों  के  प्रति  कितना  ग्रामर  व्यवहार  करते

 इस  ग्रामर  व्यवहार  का  दायित्व  किस
 पर  है  ?

 रामा  राव  सरकार  FAT  कर  रही  है  ?

 श्राप  ही  उन्हें  प्रोत्साहित  करते
 पंडित  कू०  चं०  शर्मा

 रामा  राव  एक  औचित्य  प्रदान है  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  में  उन्हें  प्रोत्साहित

 करता हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  शांति  माननीय  सदस्य  का  मतलब  डा०  रामा  राव  से  व्यक्तिगत

 रूप में  नहीं  क्योंकि  देश  के  हर  स्थान  पर  तो  डा०
 रामा  राव  नहीं  हैं  जो

 कि  कर्मचारियों  को  ग्र भद्रता

 करने के  लिये  प्रोत्साहित  करे ं।

 पंडित  कृ०  चं०  :  मेरे  माननीय  मित्र  व्यर्थ  में  ही  बुरा  मान रहे  हैं  ।

 में  चाहता हूं  कि  यात्री  परिवहन  पर  राज्य  का  ही  एकाधिकार  होना  चाहिये  ।  मैं

 जानता  हूं  सरकार  के  लिये  ये  सभी  आवश्यक  सुविधायें  जुटाना  कठिन  होगा  झ्र  यात्रियों  को  भी

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  लेकिन  की  अपना  कठिनाई  झेलना  ही  अझ्रधघिक

 उचित है  ।  साधारण  नागरिकों  के  हित  में  यही  है  कि  उसे  निजी  अधिकार  से  निकाल  लिया  जाये  ।

 ara  माल  के  परिवहन  के  लिये  जो  भी  चाहें  व्यवस्था  उसे  श्राप  निजी  मालिकों

 पर  छोड़  सकते  उन्हें  प्रोत्साहित  भी
 कर  सकते  रेलवे  सब

 माल
 ढोने

 में  सफल  नहीं हो
 सकती  ।

 इसलिये  सड़क  परिवहन  को  प्रोत्साहन  देना  भ्रत्यन्त  आवश्यक  है  ।  किन्तु  यात्री  परिवहन  पर  राज्य

 का  एकाधिकार  होना  क्योंकि  सरकारी  कर्मचारी  कुछ  प्रशिक्षण  प्राप्त  करता  हैं  कौर  अपने

 उत्तरदायित्व  का  अनुभव  करता  हू  |  जिन  लोगों  को  लाइसेंस  नहीं  दिया  जाता  है  उनको  बाजार  भाव

 पर  उनकी  श्रीमतियों  का  मूल्य  देकर  श्रास्तियां  ले  ली  जानी  चाहियें  |

 बैंकों  att  बीमा  समवायों  के  अंशों  की  भांति  मोटर  गाड़ियों  के  लिये  प्रतिकर  देने  की  बात

 समझ  में  नहीं  areal  हैं  क्योंकि  सड़कें  सरकारी  सम्पत्ति  हैं  ak  सरकारी  as  से  उनकी  मरम्मत  होती

 है  केवल  मोटर  गाड़ी  चलाने  का  fea  भर  लोगों  को  देती  है  ।  यदि  वह  यह  अधिकार

 वापिस  ले  ले  तो  प्रतिकर  का  कोई  प्रशन  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  प्रतिकर  देने  का  प्रश्न  at  तब  उत्पन्न

 होता है  जब
 राज्य  उनसे कुछ  लेता  ।  राज्य  को

 इतना  करना  चाहिये  कि  जिनको  परमिट

 न  दिये  उनकी  मोटर  गाड़ियां
 उनको  बाजार  मूल्य  दे

 दे
 ।

 मल  writ में  ।
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 [  पंडित  go  चं०  फार्मा ]

 छः  महीने  या  साल  भर  परचात् चदर  मोटर  गाड़ियों  के  बेकार  हो  जाने  के  सम्बध  में  की  गई  आलोचना

 के  बारे  में  मैं
 कहता  हूं  कि  यह  व्यक्तिगत  व्यापार की  बात  है  ।  अनुभव प्रो  प्रदीप  उत्तरदायित्व

 की
 भावना  से  लोग  प्रतीक  लाभ  कमा  सकेंगे

 और
 सरकारी  धन  व्यथ  नष्ट  नहीं  हो  सकेगा

 ।

 कंडक्टरों  को  कुछ  प्रशिक्षण  दिया  जाना  ताकि  वे  अपना  काम  श्म्र्च्छी  तरह  सीखने  के

 साथ-साथ  नागरिकों  से  भ्रमणी  तरह  व्यवहार  करना  भी  सीखें  |  साधारणतया  उनको  बहुत  अधिक

 काम  नहीं  करना  पड़ता है
 भर  यदि  काम  अधिक  भी  हो  तो  भी  लोगों  से  बुरा  व्यवहार  करने  का

 कोई  अ्रौचित्य  नही ंहै  ।  परिवहन  सेवा  चलाने  वालों  को  जनता  की  वास्तविक  करना  सीखना

 चाहिये  कौर  उसके  प्रति  झ्रादरपूवक  व्यवहार  करना  चाहिये  ।

 मोटर  गाड़ी  कराधान  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रकाशित श्री  fasaenet  रेड्डी

 होने के  समय  से  लेकर  सड़क-मोटर  परिवहन के  प्रश्न  पर  विचार किया  जा  रहा  है  |  उस  समिति नें

 इस  प्रकार  के  परिवहन  के  विकास  के  बारे  में  सभी  पतलूनों  पर  विचार  किया  था  ।  तभी  से

 सरकार  राज्य-सरकारों  को  इन  सिफारिशों  को  मानने  के  लिये  कहती  रही  किन्तु  राज्य  सरकारें

 श्रानाकानी  करती  रही  हैं  ।  यह  एक  समझौता  मात्र  है  तथापि  इससे  सड़क  परिवहन  के  विकास  में  कुछ

 उन्नति  होगी  ।

 इस  उद्योग  का  महत्व  इसलिये  इतना  बढ़  गया  हें  क्योंकि  रेलवे  परिवहन  की  समस्त

 तारों  को  पूरा  नहीं  कर  सकेगी  ।  इसलिये  मोटर  परिवहन  का  विकास  श्रावस्ती है
 ।  युद्ध  कौर

 शांति  दोनों  समयों  के  लिये  मोटर  उद्योग  का  विकास  अनिवार्य  हैं  ।  इसलिये  हमारा  मोटर-गाड़ी  उद्योग

 बहुत  सुदृढ़  होना  चाहियें  |

 भ्रन्तर्राज्यीय  परिवहन में  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  क्योंकि  राज्यों  में  इस

 बारे  में  कोई  समझोता  नहीं  है  ।  इसलिये  भ्रन्तरराज्य  परिवहन  भ्रायोग  स्थापित  करना  बहुत  जरूरी  है  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  यह  आयोग  स्थापित  किया  जा  चुका  है  कौर  यह  भ्रन्तर्राज्य  परिवहन  का

 विनियमन  करेगा  ।  परन्तु  अ्रन्तर्राज्य  मार्गों
 के

 लिये  कराधान
 की

 मात्रा
 नियत  करने  का  काम  इस

 आयोग  को  नहीं  सौंपा गया  हैं  इसी  के  सम्बन्ध में  राज्य  सरकारों  के  बहुत  से  विवाद  होते  हैं
 ।

 इस  समय

 यदि कोई  गाड़ी  दो  राज्यों  से  होकर  जाती  है  तो  उस  पर  दो  बार  कर  लगता  है  ।  यह  बड़ा  भार  है  जिस

 ने  दो  राज्यों  के  बीच  परिवहन  के  प्रवाह में  बहुत  रुकावट  डाली  हैं  ।  इसलिये  इस  आयोग को
 कराधान

 की  परिभाषा  नियत  करने  का  भी  काम  सौंपा  जाना  चाहिये

 इस  विधेयक  में  लगातार  दो  वर्ष  के  लिये  ठीक  होनें  का  प्रमाणपत्र  दिये  जाने
 का  उपबन्ध हूं  ।

 परन्तु  यह  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  मोटर  गाड़ियों  में  खराबी  होती  रहती  है
 ।  इसलिये  छः  महीने  के

 उपरान्त  पुनः  ठीक  होने  का  प्रमाणपत्र  लेने
 का  वर्तमान  नियम  जारी  रखना  चाहिये ।  मोटर  गाड़ी

 निरीक्षकों  को  छः  महीने  पाते  गाड़ी  को  देखने  देना  चाहिये  कौर  यह  जांच  पूर्णरूपेण  होनी

 चाहिये  ।

 परिवहन  प्राधिकार  का  सभापति  एक  न्यायिक  अधिकारी  होना  चाहिये  इस  उपबंध  पर  मुझे  यह

 श्रापत्ति है कि है  कि  न्यायिक  अ्रधिकारी  के  पास  इतना  समय  नहीं  होगा  कि  वह  सब  बातों  की  पड़ताल कर

 सके  ।  वह  प्रादेशिक  परिवहन  अधिकारियों  को  यह  काम  सौंप  देगा  ।  इसलिये
 यह

 निर्णय  राज्य  सरकारों

 पर
 छोड़  दिया  जाना  चाहिये  कौर  यहां  कोई

 विशिष्ट
 उपबन्ध  नहीं  करना

 चाहि
 ।

 pat  अंग्रेजी  में  ।
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 सहकारी  संस्थानों  को  लाइसेंस  देने  में  प्राथमिकता  दिये  जाने  के  लियें  जोर  के  साथ  कहा

 गया  है  ।  में  अच्छी  सहकारी  संस्थानों  को  प्राथमिकता  दिये  जाने के  पक्ष  में  परन्तु  सहकारी

 संस्थानों  को  प्राथमिकता देने  का  रान्ना  मद्रास में  बहुत  बुरा  अनुभव  दै हुमा हू  |  वहां  सेवायें

 बहुत  बुरी  हो  गई  थीं  ।
 में  समझता  हूं  नियमों  में  ऐसे  कुछ  विनियम  करना

 सम्भव  होगा  ।
 कुछ

 न्यायालयों  के  निर्णय  हैं  कि  इस  मामले में  सहकारी  संस्था  कौर  व्यवित
 के  बीच

 भेदभाव  नहीं  कया

 जाना  चाहियें  ।  में  केवल  इतना  कहूंगा  कि
 केवल  अच्छी  सहकारी  संस्थानों  को  प्राथमिकता  दी  जाये

 कृत्रिम  सहकारी  संस्थानों  को  नहीं  ।

 प्रतिकर  देने  का  भरन  उठाया  गया  |  जब  मोटर  गाड़ी  चलाने  का  भ्रंघिकार ही  सरकार

 ने  दिया  है  तो प्रतिकर  देने  का  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |  सरकार जब  चाहे  तब  राष्ट्रीयकरण  कर

 सकती है  ।  परमिट  की  भ्र वधि के  कछ  बकाया समय  के  लिये  प्रतिकर  देने  से  लोगों  को  उतना
 लाभ

 होगा  जितना  कि  आस्तियों  का  मूल्य  देने  से  सरकार को  अनिवार्य  रूप
 से

 मोटर
 गाड़ियां  दि

 सभी  श्रास्तियां  खरीद  लेनी  चाहियें  मद्रास  ग्रास्तियां  न  लेने  H  कारण  सरकार
 को  ४०

 हजार  या  ४५०  हजार  रुपये  प्रति  गाड़ी  मलय  पर  गाड़ियां  खरीदनी  पुरानी  गाड़ियां

 बेकार  हो  गई  कौर  काफी  विदेशी  विनिमय  की  हानि  हुई  ।  श्रास्तियां  .
 रिवायत  लेली

 जानी  चाहियें  ।

 ayer  समिति ने  पांच  वर्ष के  लिये  परमिट  दिये  जाने  की  सिफारिश  परन्तु  यह

 ठीक  नहीं  है  afar  काल  के  लियें  परमिट  दिये  जाने  चाहियें  ताकि  नवीकरण का  प्रश्न  ही
 न

 उठ

 ग्रोवर  राष्ट्रीयकरण  का  अधिकार  सरकार  के  पास  रहना  चाहिये ।  प्रतिकर का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं

 होना  चाहिये  ।

 चंकी  tat  देश  की  समस्त  परिवहन  सम्बन्धी  ऑ्रावश्यकताओं  को  परा  करने  में  असमथ

 लिये  रेलवे  इस  तर्क॑  में  कोई  औचित्य  नहीं है  कि  जहां  रेलवे हो  वहां  उसके  बराबर  होकर  चलने

 वाली  सड़क  के  लिये  लाइसेंस  न  दिये  जायें  ।  रेलवें  देश  की  परिवहन  सम्बन्धी  श्रावद्यकताश्ों  को

 कभी  प्रा  नहीं  कर  सकेगी  कौर  इसलिये  सड़क  परिवहन  पर  अधिकाधिक  निर्भर  रहना  पड़ेगा  ।

 इन
 दादों

 के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 सरदार  इक़बाल  साहबे  इस  बिल  में  बहुत  ऐसे  प्राविजन्ज़  )  जो

 कि  रोड  cine  (  सड़क  को  इस  देश  में  ज्यादा  ज्यादा  भ्र ौर  ज्यादा

 का राम सद  बनाने  वाले  हैं  कौर
 में  उनका  स्वागत  करता  हूं

 ।
 लेकिन  जहां  इस  बिल  में  भ्रमणी  बाते

 भी  वहां  इसमें  कुछ  लेकिन  भी  रह  गये  हैं--कछ  ऐसी  बातें
 भी

 रह  गई  जिन  पर

 समझता
 गवर्नेमेंट  को

 अब  भी
 ज्यादा

 ध्यान  देकर
 शौर  सिम्पथैटिकली  )

 विचार  करना  चाहिये  |

 राज
 से

 चन्द
 साल  पहलें  एक  ग्रार्ग्यमेंट  (  यह  एडवान्स  की  जाती थी  कि  रेल

 प्रौढ़  रोड  में  बड़ा  कॉम्पिटीशन  लेकिन  अज  जब  कि  रेल  की  कैपेसिटी  '

 इतना  माल  उठाने
 की  नहीं  तो  इस  ग्रार््यमेंट  की  कोई  बूझकर  नहीं  gi  मगर  हम

 इस  देश  क  नक्श  को
 तो  हम  को

 मालूम  होगा  कि  हमारे  यहां  ३४,०००  मील  रेलवे  है  सनौर

 १,०७,०००  मील  के
 करीब

 सड़कें  पक्की  सड़कें  कहतें हैं
 ।  प्रौढ़  इसके  साथ-साथ वह  सड़कें

 हैं जो
 कि  मोटरेबिल  चलानें  कुछ  कच्ची  सड़के ंहैं  जहां  मोटरें  चल  सकती  ः

 ~
 इसलिये

 में  कहता हूं
 कि

 are  कोई
 चीज  इस  देश

 के  इंटरस्ट्स  trad  (  कर

 सकती  हूँ  तो  वह  मोटर  ट्रांस्पोर्ट  है  ।  लेकिन  मरा  गवर्नमेंट  से  एक  गिल है  कि  उसने  रोड  ट्रांस्पोर्ट
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 [  सरदार  इक़बाल  सिंह  ]

 कहतें
 नन्

 के
 साथ  ऐसा  सलूक  नहीं  किया  है  जो  कि  उसे  करना  चाहिये  ।  रेलव  के  वह  अफ़सर  जो  कि  यह

 थे
 कि  हम  इतना  काम  कर  जब  वे  हर  तरफ  से  मजबूर हो  गये  हैं  तो  उनको यह  मानना

 पड़  रहा  है  कि  रेलवे  की  इतनी  कैपेसिटी  नहीं  है  कि  सारे  cheats  को  सम्भाल  कौर  ५७ अराग  जितनी

 उसकी  कंपेसिटी  बढ़ेगी  उससे  ज्यादा  दश  में  इंडस्ट्रियलाइजेशन  की  वजह  से  काम

 बढ़  जायेगा
 ।  इसलिये  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  रोड  ट्रांस्पोर्ट  इस  देश  के  ज्यादा  हिस्सों  को  सव

 कर  सकता है  ।  काश्मीर  का  मामला  ले  लीजिये  ।  शायद  श्राप  बीस  साल  में  भी  वहां  तक

 रेतीले  जा  सकें  ।  इसी  तरह  से  कौर  पहाड़ी  मुकामों  का  मामला ले  लीजिये  |  वहां  पर  भी

 जल्दी  रेल  नही ंले  जा  सकते  ।  देश  में  ऐसे  बहुत  इलाके  हैं  जहां  रेल  नहीं  जा  सकती  ।  इसलिये  रोड

 ट्रांस्पोर्ट को  इस  तरह  रेग्युलेट  (  विनियमित )  करना कि  वह  रेलवे  के  नीचे  मेरे  ख्याल  में

 यहां  के  रहने  वालों  के  साथ  न्याय नहीं  होगा  ।  इसलिये में  सबसे  पहले यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 इस  देश  में  रेल-रोड  कम्पीटीशन  (  रेल-सड़क  प्रतिस्पर्धा  )  की  बात  पुरानी  पड़  चुकी हैं
 |  अरब

 तो

 सवाल
 यह  है  कि  हम  रोड ट्रांस्फोटें  इतना  saan  (  विकसित  )  करें  ताकि  हम  act  जरूरतें  पूरी

 कर
 सकें

 ।  इस  नुक्तेनजर से भ्रगर श्राप से  भ्रमर  श्राप  इस  बिल  को  देखें  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  इस  बिल
 की

 वजह  से  इस  देशी में  रोड ट्रांस्पोर्ट  इतना  इफेक्टिव  पार्ट  (  महत्वपूर्ण भूमिका  )  नहीं  प्ले (  )

 कर  सकेगा  जितना  कि  उसको  करना  चाहिये  कौर  इसलिये  में  कुछ  बातें  इसके  बारे  में  कहना  चाहता

 हूं  ताकि  इसमें  ऐसा  सुधार  किया  जाये  कि  यह  रोड  ट्रांस्पोर्ट  अपना पूरा  हिस्सा  करदा कर  सके  ।
 अगर

 रोड  ट्रांस्पोर्ट  अपना  पूरा  पार्ट
 सदा  नहीं  करता  तो  इससे  कंज्यूमर  (  उपभोक्ता  )  कौर  प्रोड्यूसर

 दोनों  पर  wax  पड़ता  ह्  हिमालय में  प्  होते  हैं  कौर  वहां  बहुत  सस्ते  बिकते

 हैं  क्योंकि इस  देश  में  रोड  ट्रांस्पोर्ट  इतना  डेवलप  नहीं  gard  fe  उन  ara  को  ऐसी  जगह
 में

 ला  सके  जहां  उनकी  खपत  इस  तरह  से  श्राप  देखेंगे  कि  जो  रोड  ट्रांस्पोर्ट  को
 देश

 की
 सेवा  करनी

 चाहिये  वह  wal  नहीं  कर  पा  रहा  है  |

 इस  बिल  के  सिलसिले में  मुझे  एक  खास  बात  कहनी  है  कि
 जो  कि  सिलेक्ट  कमेटी  (  प्रवर

 में  भी  कही  गयी  थी  लेकिन  उस  पर  वहां गौर  नहीं  gat
 ।

 यह  बात  परमिट्स  के
 सिलसिले

 में  है
 ।

 प्रा पने  तीन  साल  पब्लिक  केरियर  (  जनता  वाहन  )  के
 लिये

 भ्रौर  पांच  साल  ट्रक  के
 लिये

 दिये हैं  ।  में  समझता हूं
 कि

 यह  भ्रमणा  बहुत कम  है
 ।  में

 प्रानरंबुल  मिनिस्टर  साहब से  बहुत  मुन् रह बाना

 यह  करना  चाहता  हुं  कि  चाहे  वह  प्राइवेट

 » ~
 (  निजी  परिवहन  )  को  लें  या  गवर्नमेंट

 के

 ट्रांस्पोर्ट  को  कोई भी  तीन  साल  में  भ्र पनी  कीमत  पूरी  नहीं कर  पाता  ।  ate
 प्यार  यहीं  हालत

 रहेंगी  तो  इंडीवीजुश्नल  ट्रांसपोर्ट  (  व्यक्तिगत  परिवहन )
 वालें  नई  लारियां  सड़क  पर  नहीं  डाल

 सकेंगे ।  आजकल  एक  लेलेंड  चेसिस की  कीमत  ३५  हज़ार  है  कौर  कुल  मिला कर  एक  लारी
 में

 Vo  हजार  लग  जाते  प्यार  कोई  अ्रादमी इस रुपये इस  रुपये  को  तीन  साल  में  पूरा  नहीं
 कर

 सकता  तो  कोई

 प्राइवेंट  ट्रांस्पोर्ट  को  नहीं  चलाया ।  यही  सबसे बड़ी  चीज  जो  कि  रोड  ट्रांस्पोर्ट  को  डेवलप

 होने  से  रोकती  है  ।  जब  तक  श्राप  ऐसा  इन्तजाम  नहीं  करेंगे  कि  लोगों  को  ्  पैसे  का  रीजनेबिल

 रिटन  (  समुचित  लाभ )  मिल  सके  तब  तक  वह  |... विधि  इस  काम
 को

 बढ़ा  सकेंगे
 ।  इसलिये  जो

 ७  तीन  साल  का  प्रस  रखा  है  वह  बहुत  कम  है  ।  में  कहता  हूं  किं  कम  से  कम  गवर्नमेंट  की  ट्रांस्पोर्ट

 की  दस  हज़ार  लारियां  चलती  हैं  ।  ड्राप  देखें  कि  क्या  कोई  लारी  तीन  साल  में  अपनी  कीमत  अदा

 कर  सकती है  ।  ऐसा  नहीं  है  तो  कोई  वजह  नहीं  है  कि  श्राप  तीन  साल  swat  रखें
 ।

 अगर  इनके  साथ  कोई  खास  सलूक  करना हो  तो  मुख्तलिफ  बात है  ।  लेकिन  अगर  ऐसा  नहीं

 है  तो  तीन  साल  का  भ्रमणा  रखना  न्याय  नहीं  है  ।  इसलिये  में  चाहता हूं
 कि

 श्राप  इस  aa  बढ़ा
 कर

 कम  से  कम पांच  साल  कर  दें  ।  यही  बात  में  प्राइवेट  केरियर  (  निजी  वाहन  )  के  लिये  कहता
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 विधेयक

 हूं  ।  वहां  पांच
 साल

 के
 बजाय

 सात  साल  किये  जायें  तो  जस्टीफाइड  (  होगा  ताकि
 इस  at

 में  उसकी  कीमत  तो  निकल  सके  ।  हिन्दुस्तान का  मोटर  वै हि किल्स  (  मोटर  गाड़ियों  )  का  फ्लीट

 (  दस्ता )  तभी  बरच्छा  होगा  जब  नई  लारियां  चलेंगी  ।  नगर  आपरेटर (  चालक  )
 को  फायदा

 होगा तो  वह  (  कर्मचारियों  को
 भी  ज्यादा  पैसा  दें  सकता  है  wie  लोगों

 को  भी  ज्यादा

 ऐमेनिटीज  (  सुविधायें  )  दें  सकता हैं
 |  mart  वह  देखेगा  कि  उसे  यह  चालीस  हज़ार

 की
 रकम  तीन  साल

 में  ही  पूरी  करनी है  तो  जो  बुराइयां  मौजूद  हैं  वे
 कौर  भी  ज्यादा हो  सकती  हैं  ।  इसलिये यह

 बढ़ाना  बरक्स  कौर  लोगों  के  इंट्रेस्ट  में  है  |  में  कहना  चाहता हूं  कि  अगर  श्राप  ट्रांसपोर्टर  (  परिवाहकों  )

 से  लोगों  को  ऐमेनिटीज  दिलवाना  चाहते  हैं  तो  कोई  जस्टीफिकेशन  (  भ्रौचित्य )  नहीं  है
 कि  श्राप

 तीन

 साल के  लिये  परमिट दें  ।  जब  तक  कि  नई  लारियां  नहीं  चाहे  कोई  कम्पनी  हो
 या

 चाहे  इंडिविजुअल

 भ्रापरेटर  वह  भ्रमणी  सर्विस  नहीं  दे  सकता
 |

 भ्रमर  नई  लारियां  होंगी  तो  पब्लिक  (  जनता )

 को  बहुत  सहूलियत  मिलेगी  ।
 इसलिये  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि
 तीन  साल

 ala  बहुत  कम

 मुझे  जो  कौर  बातें  कहनी  हैं  वह  में  जब  (  खण्डों  )  पर  डिस्कशन  (  चर्चा  )  होगा  उस

 बात  लेकिन  जो  मेरा  इस  बिल  के
 साथ  फंडामेंटल  तफरका  (  आधारभूत  विरोध

 )
 हैं  वह

 कम्पेन्सेशन  (  प्रतिकर  )  के  बारे  में  है  ।  प्यार  श्राप  इस  दश  में  दो  किस्म  की  बातें  करेंगे
 तो

 वह  न्याय  नहीं

 होगा  ।  भ्रापने  स्टेट  बैंक  are  इंडिया  का  नेशनलाइजेशन (  राष्ट्रीयकरण  )  किया
 ।

 वह  बड़ा

 इंस्टीट्यूशन  (  संस्था  )  था  जिसका  दो  सौ  करोड़  रुपये  के  करीब  किंग  कैपीटल  (  चालू  पूंजी )

 जब उस  बैंक  को  नेदा नला इज  किया  गया  उस  तक  जो-जो  उसके  श्र  होल्ड सं

 थे  वे  सौ  रुपये  के  ७०५, दार  का  २८  गुना  रुपया  ले  चुके  लेकिन  फिर
 भी

 जेशन  करते  उनको  एक  पैर  का  १४००  स्प या  य्रौर  दिया  गया  ।  वह  बड़े-बड़े  झ्रादमियों  की

 बात  वह  बड़े-बड़े  आदमियों  का  बैंक  था  ।  लेकिन  जब  एक  इंडिविजुअल  आपरेटर  के  परमिट

 को  कैंसिल  करने  का  सवाल
 श्रमिक  सामने  जाता चाहे

 उस  रूट  पर

 भ्र पनी  लारी  चलायें  या  किसी  कौर  को  परमिट  तो  उसको  arg  काम्पैंसेशन नहीं  देना  चाहतें  ।

 हमने  अपने  यहां  सोशलिस्ट  ded  (  समाजवादी  सोसायटी
 बनाने

 की

 बात  रखी है  ।  इसलिये  हमको  छोटों  के  मामले  में  भी  वही  पालिसी  (  नीति  )  बरतनी  चाहिये  जो  कि

 बड़ों  के  लिये  बरतते  हैं  ।

 दूसरी  मैं  एक  प्रौढ़  बात  कहना  चाहता हुं  ।  आपने  अभी  कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  की

 खानों  )  को  नेशनलाइज  किया  |  स्टेट  गवर्नमेंट  (  राज्य  Ys  लाख  रुपया  देना  चाहती

 पर  गवर्नमेंट  साफ  इंडिया  ने  उसको एक  करोड़  ३८  लाख  किया  कौर
 at  चल

 कर  उसको  2,g¥,00,000 HX faa | Fe UH HIT कर  दिया  ।  यह  एक  फॉरेन  (  विदेशी )  कम्पनी है  ।  इस  कम्पनी  को

 ary  लिबरल  काम्पैंसेशन
 देते  हैं  लेकिन  इन  प्राइवेट  wed

 के
 मामले  माप

 कम्पन्सेदन का  रेट  (  दर  )  बदल  देते  हैं  ।  में  यह  मानने  के  लिये  तैयार  हूं  कि  बड़ी-बड़ी  कम्पनियां

 हैं  उनको  ड्राप  कम  कम्पेन्सेशन  उसका  मुझे  कोई  गिला  नहीं  होगा
 ।  लेकिन  जो  इंडिविजुअल

 अ्रापरेटर  है और  जिसने एक  लारी  लाने  में  अपने  बाप-दादा  की  कमाई  लगा दी  है  उसको  आपको

 पूरा  कम्पेन्शेशन  देना  चाहिये  ।  लेकिन  श्राप  उसकी  रूट  चेंज (  बदल  )  करके  उसको  इधर से  उधर

 कर  देते  हैं  प्रौढ़  वह  कहीं  का  नहीं  रहता

 प्राप्त  जी०  एन०  शनाई  टी०  की  बड़ी  कम्पनी  कोनोर  एक  कम्पनी  को  बंगलौर  में

 लाइन  किया ।  जहां  पर  आपने  लोकल  (  बसें  चलाई हैं  वहां  पर  भ्रापने  बड़ा  लिबरल

 कम्पेंसेशन
 लोगों  को  दिया  ह  ।  म

 गवर्नमेंट  से  गून  चाहता  हूं  कि  जब  बड़ों
 की

 ट्रेड  (  गवर्नमेंट

 द्वारा  लेने  की  बात  आती  है  तब  तो  श्राप  लिबरली  उनको  कन्सेशन  देते  हैं  तब  एक  बेचा
 रा  इंडिविजुअल
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 [  सरदार  इक़बाल  सिंह  ]

 ट्रांसपोर्टर  जिसकी  कि  एक  लारी  है  या  तीन-चार  आदमी  मिलकर  जो  तीन-चार  लारी  चलाते

 उस  काम  में  हिस्सेदार  होते हैं  कौर  वे  कोई  बड़े  श्रादमी  नहीं  होते  हैं  उनको  क्यों  नहीं  रीजनेबुल
 काम्पैंसेशन  (  समुचित

 देते  ।  में  areal
 इस  बात को  मानने  के  लिये  तैयार  हूं  कि  श्राप

 जो  देवें  वह  स्टाइलिंग  स्केल  पर
 होना  चाहिये  अ्र्धात ७  जहां  यूनिट  (

 एकक
 )

 बड़ी
 ही  वहां

 पर  मुआवीया  कम  हो  जाये
 प्रौर  जहां  एक  इंडिविजुअल  छोटा-सा  ट्रांसपोर्टर  है  उसको  बड़े  के  मुकाबले

 में  अधिक  मुआवीया दिया  जाये  ।  मुझे  झ्रापके इस  स्टाइलिंग  स्केल  श्राफ  थ ब कम्पसदान  पर  कोई

 शिकायत  नहीं  होगी  अगर  ara  एक  इंडिविजुअल  टॉस्पोर्टर  को  रीजनेबल  कॉम्पैंसेशन  दें  |

 हमारे  शास्त्री  जी
 ने  बतलाया कि  उन्होंने  १००  के  बजाय २००  रुपये  कर  दिये  हैं  लेकिन  इस

 create  की  मिर्कनिज्म  (  )  कुछ  ऐसी
 है  जिसको  कि  बहुत  कम आदमी  समझते  हें  कौर  कुछ

 आदमियों
 के  दिल  में

 इस
 तरह  का  इम्प्रैशन  (  विचार )  हो  सकता  है  कि  बड़ा  लिबरल  कम्पेंसेशन

 दिया  गया  है
 ।  श्री

 मैं
 आपको  बतलाऊँ  कि  अगर  इस  देश में  दस  हज़ार  ट्रांस्पोर्ट की  लारियां  चलीं

 हज़ारों  परमिट्स  कैंसिल  तो  परमिट  कैंसिल  करके  गर्नमेंट  ने  लारियां  नहीं  चलाई  बल्कि

 गवनमंट
 ने  परमिट  की  मियाद खत्म  होने  से  उसके  चार  या  पांच  महीने  पहलें  अपनी

 लारी  चला
 दीं  प्रौर  ऐसी  हालत  में  नगर  उनका  रेट  श्राफ  कम्पेन्सेशन  बढ़ा  भी  दिया  जाता  हैं  तो

 उसस  उन  Teer  को  कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता  ।  वह  कभी  परमिट  कैंसिल  ही  नहीं  करते  भ्र

 जब  उसको  रिन्यू  (  करने  का  भ्राता  है  तो  उसकों  कैंसिल  करके  गवर्नमेंट  अपनी  लारी

 चला  देती  है  कौर  उनको  कोरा  जवाब  दें  दिया  जाता  है  कौर  वह  इधर-उधर  भटकते  फिरते  इस

 लिये
 में  समझता हुं

 कि
 यह  २००  रुपये  की

 बात  करना
 फंडामेंट्ली  रोंग  कंपेंसेशन  (  आधार भू

 रूप  से  गलत  हैं श्रौर इस इस  तरह की  बातें  करने के  बजाय  श्राप  उनको  यह  २००  रुपया  बेशक

 में  चाहता  हूं  कि  art  एक ट्रों स्पो टर यह  फील  (  भ्रनुभव  )  करे  कि  काम्पैंसेशन  देने
 के

 सिलसिल

 में  उसक
 साथ  नाइंसाफी  हुई  हे  ग्रोवर  अ्रन्याय  शुभ्रा है  तो  वह  wal  फरियाद उस  ट्रिब्यूनल

 टीकरण )  के  पास  कर  सके  जिससे  कि  उसको  रीजनेबल  कम्पेंशन  मिल  गर  उसके साथ  कोई

 ग्र न्याय न  हुआ  हो  आर
 उसकी  ट्रेड  हाड हिट  (  अधिक  हानि  )  न  हुई  हो  तो  भ्रलबत्ता  उसे  काम्पैंसेशन

 की
 जरूरत  नहीं  हैं

 ।
 ऐसे  क

 को
 जिसकी  कि  ट्रेड  हॉंट  हुई  हो  शौर  जिसको  कि  श्रालटरनेटिव

 (  वैकल्पिक  न  मिला हो  उसको  काम्पैंसेशन  मिलना  चाहिये  wit  रीजनेबल  काम्पैंसेशन

 मिलना
 चाहिये  लेकिन  नगर  उसके  ट्रेड  में  कोई  फर्क  नहीं  भराया  है  कौर  उसे  श्रालटरनेटिव रूट

 मिल

 गया है  तो  उसको  काम्पैंसेशन  देने
 की

 जरूरत  नहीं  है
 ।

 मेरी  शिकायत है  कि  हम
 इस

 मामले  को दूसरे

 ढंग  से  सोचते हैं  कौर वह  सही  एप्रोच  (  तरीका )  नहीं  है  ।  मेरा  कहना यह  हे  कि  जहां  श्राप  बड़ों

 को  करोड़ों  रुपये  काम्पैंसेशन  क  दे  सकते  हैं  तो  फिर  छोटों  को  देने  में  क्यों  नहीं  वही  लिबरल  एप्रोच

 अख्तियार  करते  ।  में  समझता  हुं  कि  इस  देश  में  करीब ४०  हजार के  मोटर  ट्रांस्पोर्ट हे  जिनमें  कि

 में  समझता हूं  कि  ३०  हजार  प्राइवेट  लोगों  की  हैं  भ्र ौर  १०  हजार  गवर्नमेंट  की  हैं
 रोक  जिसका

 कि  कुल  कैपिटल (  पूंजी  )  ३०  करोड़ के  करीब  जाकर  बैठता  है  गौर  शायद  हम  १०  करोड़  या

 प्र  करोड़ की  मालियत  को  भी  नेशन ला इज  नहीं  कर  सकेंगे ।  यह  एक  मामली  सी  रकम  हे  प्रौढ़  समें

 दो  fey  का  डिफरेशियल  टीटमेंट  (  विभेदात्मक  व्यवहार )  नहीं  करना  चाहिये  ।  ऐसे  छोट

 प्रेमियों  को  जिन्होंने  ऐसे  मुश्किल  हालात  में  भ्र पनी  लारीज  चलाई  हैं  कि  जहां

 गवर्नमेंट  भी  नहीं  चला  सकती है  उनको  रीजनेबल  काम्पैंसेशन  गवर्नमेंट  को  नेशनलाइज  करते  वक्त

 जरूर  दना  चाहिये  ।  में  मोटर  ट्रांस्पोर्ट  के  नेशनलाइजेशन  के  खिलाफ  नहीं  नेशन ला इज  श्राप  जरूर

 कर  लकिन  जहां  पर  रीजनेबल  काम्पैंसेशन  मिलना  चाहिये  वहां  पर  दें  |



 २८  REXE  मोटर-गाड़ी  )  सीधे  ce

 इसके  लिये  यह  भी  दलील दी  जाती  है  कि
 परमिट

 उनका
 राइट  नहीं  हू  गवन सट

 उसको  दती  है  शर  गवर्नमेंट  उसको  वापिस  भी  जब  चाहें  ले  सकती  है  तो  इसके  लिये  मेरा  कहना  यह

 है
 x  aN

 कि  सन्  ३९  के  बाद  से  ट्रेड  को  गवर्नमेंट  ने  रुलेट  करने  के  लिये  यह  परमिट  लाइसेंस की  काम

 चलाया है  ।  ट्रेड  को  रेगुलेटर  करने  के  लिये  परमिट  दिये  जातें  हैं
 ait  जब  यह  हकीकत है  तो  मैं

 समझता हूं  कि  यह  गवर्नमेंट  का  मौरेल  श्रौब्लिगेशन  (
 नैतिक

 उत्तरदायित्व  )  हो
 जाता  हूँ  कि  ऐसे

 लोग  जो  & ATF  के  उन  बन्धनों  श्र  नियमों  के  अन्दर  क।रोबार  को  तक  चलाते  रहे  हैं

 उनकी  ट्रेड  को  जब  गवर्नमेंट अपने  हाथ  में  लेने  जा  रही  है  या  उनको  लाइसेंस  तौर  परमिट  रिफ्यूजी

 कर  रही  है  तो  उनको  मुनासिब  मुआवजा  जरूर  देना  चाहिये  |
 कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  से

 सोना  निकालने  के  लिये  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  एग्रीमेंट  (
 हुआ  शौर  १०,

 २०  साल  में

 करोड़ों  रुपये का  सोना  वहां  से  निकाला  गया  लेकिन  जब  उस  काम  को
 गवर्नमेंट  ने  टेक  रोवर  किया

 में  लिया  )  तो  आपने  उसको  मुद्रा विजा  दिया
 ।

 इसक  अलावा  mira  यह  भी  नहीं  भूलना

 चाहिये  कि  कितनी  मुश्किल  कौर  मेहनत  करके  उन्होंने  रोड  ट्रैफिक को  डेवलप  किया है  प्रौर  इन

 प्राइवेट  बस  ने  हिन्दुस्तान  में  ऐसे  हजारों  रूट  हैं  जो
 fH  श्रनडेवलप्ड रूट्स

 थे  कौर  जहां  कि  गवर्नमेंट  ट्रांस्पोर्ट  नहीं  चलाई जा  सकती  उन्होंने  उन  रूट्स  को  डेवलप
 नथ  ०७  ५  ७  ~

 किया  ऐसे  लोगों  के  साथ  जो  कि  इस  ट्रेड  के  पाइनियर्स  हैं  कौर
 जिन्होंने  इतनी

 मेहनत  की  है  कौर  कि  इतने  वर्षों  से  इस  काम  पर  अपनी  रोजी  कमाते  wa  हैं  उनको  जब

 प्राय  जवाब  दे  रह ेहैं  कौर  उनके  काम  को श्रपने हाथ में हाथ  में  ले  रह ेहूं  तो  उनको  रीजनेबुल

 जरूर  देना  चाहिये  ।  wa  नगर  कोई  कंडक्टर  बरा  है  तो  श्राप  उसको  जरूर  सजा  दें
 शर

 उसके  लिये

 श्राप  नियम  वगैरह  बना  सकते हैं  ।

 इंटरनेट  बोर्ड  (  श्रन्तरराज्य  की  बाबत  मुझे  कहना  है
 कि

 वह  हमारी  बहुत  सी

 मुसीबतों  को  हल  करेगा  लेकिन मैं  चाहता  हूं  कि  am  कुछ  हिम्मत  से  काम  लें  शौर  कुछ  पाबन्दियां

 लगा  |  गुड्स  (  )  रोड  ट्रांस्पोर्ट को  सही  लाइंस  (  पर
 श्रार्गेनाइज़

 )

 कर  दें  ।  asa  रोड  cede को  सही  ढंगे  पर  डेवलप  करने  के  लिये  सरकार को
 गुड्स  बुकिंग

 एजेंसी
 को  सही  तौर  पर  चलाना है  क्योंकि  ऐसा  हुए  बगैर

 रोड  ट्रांसपोर्ट  डेवलप  नहीं  कर  सकता
 |

 हालत  यह  है  कि  बुकिंग  एजेंसी  वाला एक  मेज  कौर  कुर्सी  डाल  कर  बैठ  जाता है
 और  धड़ाधड़

 माल
 बुक  करना  शुरू  कर  देता  है  भ्र  दूसरी  तरफ  वह

 ट्रक  वाला  जिसने  कि  हजारों  रुपये  इनवेस्ट

 किये हैं  प्र जो  कि  सैकड़ों  रातें  जाग  कर  कौर  मेहनत  करके  रोजी

 कमाता  है  कौर  जरगर  दो  रुपये  किसी  सामान  की  ढलाई  के  मिलते  हैं  तो  एक  रुपया  तो  बुकिंग  एजेंसी

 वाले  का  हो  जाता  है  शर  ट्रक  वाले  को  एक  रुपया  वह  दे  देता  अगर  सामान कम  हो  जाय

 तो  वह  ट्रक  वाले  के  जिम्मे  डालता  है  ।  यह  ठीक  है  कि  asa  बुकिंग  एजेंसीज  के  र्ल्स  में  हमने  इसके

 लिये  प्रोवाइड  (  कर  दिया  है  लेकिन मैं  समझता हूं  कि  सिफ॑  रूल्स  में  प्रोवाइड  करने  से

 यह
 मसला  हल  नहीं  होगा  कौर यह  तब  तक  हल  नहीं  होगा  जब  तक  कि  श्राप उसे  कानन  में  नहीं

 लें  आयेंगे  |  दूसरे  इस  ट्रेड  में  श्राप  जानते  हैं  कि  हजारों  बुराइयां  कराई  जब  तक  श्राप इस को इस  को

 रग लट  नहीं  तब  तक  काम  ठीक  नहीं  हो  सकता  ।  हजारों  गैस  बुकिंग  एजेंसियां  किसी

 ने  किसी  का  सामान  बक  उसने  टक  में  उसे  रखवा  दिया  ac  अपना  काम  खत्म  कर  दिया  ।

 लेकिन  बुकिंग  एजेंसियां  खुद  माल  खा  जाती  चोरी  कर लेती हैं  लेकिन उन  आदमियों  को  पता

 at  चलता हू  ।
 तब

 जब  तक  कानून के  जरिये  इन  एजेंसियों के  काम  को  रेगलेट  नहीं

 उस  वक्त तक तक  इस  काम  की  बनाया  दर  नहीं  हो  सकतीं  ।  ae  a  arg  इन  बुकिंग  एजेंसियों

 लिये
 कोई

 कानून  नहीं  लाते  तो  चल  कर  कभी
 न

 कभी  लाना  ही  पड़ेगा  ।  श्राहिस्ता-झ्राहिस्ता

 अक्ल  श्री ही  जाती  लेकिन
 तब  काफी  देर  हो  जाती  हैं  ।  हमने  सालहा  साल  से  कहा  कि
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 सरकार  गुड्स  ट्रांस्पोर्ट  को
 डेवेलप  नहीं  करती

 तो  रेलवे  सारा  सामान  नहीं  उठा  सकती  है  ।  लेकिन
 ७५

 पहले  तो  फिगर  (  stad झांकने )  देकर  साबित  किया  गया कि  रेलवे  के  पास  बड़ी  कैपेसिटी  लेकिन

 क ि  मानना  पड़ा  उनकी  वह  बात  ठीक  नहीं थी
 ।  यही  बात  मैं  कह  रहा  हूं

 जो  गुड्स  बुकिंग

 एजेंसियां हैं  उनके  बारे  में
 ।  उनके  सिलसिले

 में  जो  बुराइयां हैं  उनको  श्राप  जानते  हजारों
 aren

 जो  इस  ट्रक से  कोई  ated  नहीं  जो  इस  ट्रेड  में  कुछ  भी  इनवेस्ट नहीं  करते  वह

 लोगों
 का

 रुपया
 इस  ढंग  से  खराब  करते  हैं  कि  पब्लिक को  उससे  बड़ी  तकलीफ  होती है  ।  जब  तक

 श्राप  गुड्स
 बुकिंग  एजेंसियों  के  मामले  को  ठीक  नहीं  करेंगे  उस  तक  जनता  की  तकलीफ

 दूर  नहीं  हो  सकती  है
 ।  इसलिये

 उनके  लिये  श्राप  कानून  प्रोवाइड  करें
 ताकि  जो  बुरे  हों  उनको

 सजा  दे  सरके  कौर  उनके  (  को  रेगुलेट कर  सकें
 ।  मैं

 कहना  चाहता  हूं
 कि  क्लास  ६१  के  पहले एक  इलाज  बना कर  श्राप

 कम  से  कम  गुड्स  afar  एजेंसियों  को  ठीक  करने

 की  कोशिश करें

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 way
 कुछ  इंश्योरेंस (  के  बारे  मे ंभी  कहना  चाहता  हूं  ।  जानते  हैं  कि  इस  ट्रेड

 में  जो  arent  जाते  हैं  वह  श्रपनी  ट्रक  या  लारी  को  कराते  लेकिन  जब  ऐक्स

 )  हो  जाता  है  तो  इंश्योरेंस वाले  कहते हैं  कि  हमने  तुम्हारी  गाड़ी  का  इंश्योरेंस जरूर  किया

 था
 लेकिन  चूंकि  इस  में  यह  टेकनिकल  डिफंक्ट  (  प्राविधिक  त्रुटि  )  था  इसलिये हम  पैसा  नहीं दे

 सकते  । में इस  को  मानता
 हूं  कि  ara

 को  टेकनिर्कलिटी  को  देखना  लेकिन  साथ  ही  एक  बात  यह

 भी  है  कि  वह  सैटिस्फाइड (  संतुष्ट संतुष्ट  )  हों  इंश्योरेंस के  वक्त  कि  जो  ट्रक  है  वह  ठीक  लारी  ठीक

 उस  कोई  डिफंक्ट  मालम  हो  तो  वह  गाड़ी  को  इंश्योर न  करें  ।  लेकिन  जब  इंश्योर  कर  लेते

 eat  क्लेम
 की  डिमान्ड  (  )  होने  पर  उनका  area  श्राब्लिगेशन  होना  चाहिये कि  वह

 क्लम
 का  पेमेंट  करें  ।  एक्सिडेंट  होने  पर  जो  नुक्सान  होता  हूं  वह  तो  जनता क्य  होता  हैं  ।

 साथ  ही  श्राप  जानते  हैं  कि  जो  इंश्योरेंस  कम्पनियां होती  हैं  वह  बड़े  भ्रच्छे-ग्रच्छे  वकील  रखती  हैं  |

 ag  किसी भी  टेकनिकल  प्वाइंट  पर  कह  देते  हैं  कि  orca  क्लेम  वैलिड  (
 | च ह  च्

 )  नहीं ह  क्योंकि

 इसमें  गलतियां हैं  ।  इसके  सिलसिले  में  एक  ही  बात  में  कहना  चाहता  हं  कि  जब  कोई  आदमी  गाड़ी

 को  इंश्योर  करा  लेता हे  तो  उस  सिलसिले  में  वह  कम्पनी  की  लाइबिलिटी  )  तसलीम

 कर  लेता ह  ।  जब  एक  दफा  कोई  लारी या  ट्रक  sear  हो  जाती  ह  तो  उस  के  बाद  इंश्योरेंस  कम्पनी

 को  एक्सीडेंट  का  जिम्मेवार  होना  चाहिये ।  यह  भी  जानते  हैं  कि  हजारों ट्रक  ऐसी  होती  हैं  जो

 एक  के  नाम पर  होती  लेकिन  दूसरा  प्राप्ति  उसका  मालिक  होता  हैं  ।  इंश्योरेंस  कम्पनी

 वाले  कहत ेहैं  कि  टूक  तो  किसी  भ्र  आदमी  के  नाम  पर  है  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  ट्रक

 तो  वही  है  जिसे  इंश्योर  किया  गया  है  ।

 इसलिये  मैं  तराशा  करता  हूं  कि  गवर्नमेंट कौर  ज्यादा  लिबरल  हार्ड  )
 कानून

 बनायेगी  wit  कम  से  कम  सात  साल  की  परमिट  की  मियाद  रखेगी  |  कम्पेन्सेशन  के  मामले  में

 एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  पर  बड़ी  यूनिट्स  वहां  भले  ही  कम  काम्पैंसेशन  लेकिन
 जो

 इंडिविजुअल  ट्रांस्पोर्ट  हैं  उनको  जितना  ०७५  काम्पैंसेशन  हो  उतना  मिलना

 चाहिये ।

 fat त०
 qo  {atom  राव  (  संयुक्त  समिति  में  मूल  विधेयक  में

 कई  महत्वपूर्ण

 भ्र ौर  संविहित  संशोधन  किये गये  समस्या यह  हैं  कि  सडक  परिवहन  का
 विकास

 कैसे  किया  जाये

 wast  में  |
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 पहले  रेलवे  कौर  सड़क  परिवहन में  जो  प्रतियोगिता  होती  वह  wa  नहीं  है
 ।  रेलवे

 कौर  सडक  को  मिला कर  यातायात  की  समस्या  को  दूर  करने  का  प्रदान है

 यह  संशोधक  विधेयक  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  जायेगा  इस  बात पर  बहुत  कुछ  निर्भर है  ।

 सड़क  परिवहन  के  चालकों  ने
 ऊंचे

 किराये  वाला
 यातायात  सम्भाल कर  कम  किराये  वाला  यातायात

 रेलवे  के  लिये  छोड़  दिया  है  ।  हमने  दोनों  का  समन्वय  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  चालक  भी  मानते

 हैं  कि  जहां  रेलवे  कौर  सड़क  दोनों  चलती हों  वहां  माल
 की

 श्रेणी
 पर  कुछ

 प्रतिबन्ध
 होना  चाहिये

 ।

 मैं  तराशा  करता  हूं  कि  अधिकारी  परमिट  देते
 समय  इस  बात  को

 ध्यान
 में  ।

 यह  उपबन्ध  बहुत  अच्छा  है
 कि  प्राधिकारी न्यायिक

 अधिकारी  होगा  wear  न्यायिक  अधिकारी

 होन ेके  लिए  सक्षम  होगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  भूतपूर्व
 न्यायाधीशों

 को  ही
 नियुक्त  किया  जाना

 चाहियें  ौर  उनके  न  मिलने  पर  ही  wear  व्यवसायों  को  लेना  चाहिये  |

 मल  विधेयक  में  यह  कहा  गया  था  कि  aaa  के  रद  कर  देने  भ्रमणा  उसे  बदल  देने  पर  प्रतिकर

 के  रूप में  १००  रुपया  दिया  जायगा  ।  परन्तु  अब  संयुक्त  समिति
 ने

 प्रतिकर
 की

 राशि  को  दुगना  कर  दिया

 ।  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  वह  राशि  पहले  ही  पर्याप्त  थी  ।  श्राप  इस  प्रकार  से  गर-सरकारी  बसों  के

 स्वामियों  को  यह  श्रीनिवासन  देकर  कि  भविष्य  में  माल  परिवहन  का  कौर  अ्रधिक  राष्ट्रीयकरण  नहीं  होगा

 श्राप  राज्य  सरकारों  को  राष्टीय करण से  रोक  रहे  हें  ।  सड़क  परिवहन के  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  १९३२

 से  ही  प्रयत्न किया  जा  रहा  परन्तु  प्रभी  तक  केवल  €  प्रतिशत  का  राष्ट्रीयकरण  gat  ate

 €१  प्रतिशत  तक  गेर-सरकारी  हाथों  में  है  ।  हमें  इसका  राष्ट्रीयकरण  करनें  का  प्रयत्न  करना  चाहिये

 श्र इस  बात  से  किंचित  मात्र  भी  डरना  नहीं  चाहिये  कि  उससे  कोई  हानि  होगी

 इस  सभा  में  हम  पहले  भी  कई  बार  कह  चके  हें  कि  सड़क  परिवहन  तब  तक  विकसित  नहीं  हो  सकता

 जब  तक  ci
 हम  उसमें  काम  करने

 वाले  कार्येकर्ताग्ों  की  स्थिति  की
 कौर  ध्यान  न  देंगे

 ।
 मैँ  चाहता हू

 कि  इन  मजदूरों  को  राजकोषीय  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिये  एक  श्रम  विधान  बनाया  जाये  ।  पिछली  बार

 जब  मेंने  इस  प्रकार का  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  तो  श्रम  मंत्री  ने  यह  श्राइवासन  दिया  था  कि

 स्वयं  इस  प्रकार  का  एक
 विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  ?  परन्तु खेद  है  कि  wal तक  कुछ  भी  नहीं  ह्  ।  मैं  चाहता

 हूं  कि
 इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  कार्यवाही  की  जायें  ।

 अन्त  में  मेरा  यही  सुझाव  है  कि  जो  भी  गर-सरकारी  परिवहन-यान  स्वामी  श्रम  विधानों  का  उल्लू

 घन  उसकी  अनुज्ञा  SST  समय  रह  करे  दो  जाये  |  जहां  तक  प्रतिकर  का  सम्बन्ध  वह  सौ  रुपये  से

 अधिक  न  दिया  जाय  |  कौर  यदि  किसी  मोटर  गाड़ी  का  मार्ग  बदलना  तो  वह  परिवर्तन  उससे  पूछे
 बिना  ही  निधड़क  होकर कर  देना  चाहिये  ।  अर  यदि वह  उसे  स्वीकार न  करे  तो  उसे  प्रतिकर  के  रूप

 में  ए  क  पैसा  भी  न  दिया  जाये  |

 देना
 (  निजामाबाद

 )
 में  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  कौर  विशेषकर  उस  रूप  का

 स्वागत  करता हूं
 जिस

 रूप  में
 कि  संयुक्त  समिति  द्वारा  इसे  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 संसार  का  प्रत्येक  प्रगतिशील  देश  अपन  परिवहन  के  चारों  साधनों  को  विकसित  करने  का  प्रयत्न

 कर  रहा  है  ।  परन्तु  हमारा  देश  इस  सम्बन्ध  में  ग्राम  बहुत  पीछे  है  ।  जल पथ  कभी  विकसित  है  भ्र

 वापस  केवल  विलास  का  साधन  समझा  जाता  है  |  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  निःसन्देह  हमने  उसमें  पर्याप्त

 प्रगति  की  परन्तु  जहां  तक  सड़क-परिवहन  का  सम्बन्ध  वह  कभी  तक  रेलवे  का  एक  भाग  ही  समझा

 जाता  वह  रेलवे पर  अवलम्बित  वह
 रेलवे  के  झाबी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मेरा  यह nn  एश  a

 pret  अंग्रेजी  में  ।
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 gata  है  कि  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्रालय  को  दो  भागों  में  विभाजित  कर  दिया  ताकि  दोनों  विभाग

 स्वतन्त्रतापूर्वक  प्रगति  कर  सकें  ।.

 सड़क  परिवहन  के  दो  पहलू  हैँ---यात्री  परिवहन  तथा  माल  परिवहन  |  जहां  तक  यात्री  परिवहन

 का  सम्बन्ध  इसे  राष्ट्रीयकृत  कर  देना  चाहिये  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  यात्री-बसें  गैर-सरकारी  लोग  चलायें  |

 राष्ट्रीयकरण
 रो

 बड़े  भारी  साथ  हुए  हैं  यह  स्पष्टतया  देखा  गया  है  ।  उदाहरणार्थ  हैदराबाद  में  बसों  के

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  स्थिति  बड़ी  सुधर  गयी  है  ।  उससे  पूर्व  इन/बस  स्वामियों  ने  चारों  झर  धांधली  मचा

 थी  ।  मेरा  यही  सुझाव  है  कि  बस  सेवा  पूर्णरूपेण  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  |

 उ०  स०  त्रिवेदी  )  मुझे  इस  पर  आ्रापत्ति  है  ।

 श्री  हेमा  :  यह  सच  है  कि  गैर-सरकारी  बसों  वाले  बड़े  उपक्रमी  तथा  साहसी  होते  हैं  कौर  वे  नये

 माग  खोजने  में  सदा  प्रयत्नशील  रहते  se  |  इस  दृष्टि  से  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाये  और  उन्हें  नये  मर्गों

 के  लिये  पांच  वर्ष  अथवा  कुछ  alee  cate  के  लियें  aan  दी  परन्तु  उस  अवधि  के  उपरांत  उन

 मार्गों  का  भी  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  ।

 जहां  तक  मल  परिवहन  का  सम्बन्ध  में  समझता  हूं  कि  इस  में  गैर-सरकारी  लोगों  को  प्रोत्साहन

 जाये  |  इससे  बहुत  लाभ  हैं  ।  सर्वप्रथम  लाभ  यह  है  कि  इससे  व्यापार  में  बड़ी  सहायता  मिलती  है  |

 यह  लारियां  किसी  भी  माल  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  रेल  गाड़ी  से  भी  जल्दी  पहुंचाती  इससे  समय

 की  बचत  होती  है  ।  प्रौढ़  दूसरा  लाभ  यह  है  कि  ये  लारियां  माल  को  एक  मंडी  के  भ्रमर  से  लें  जाकर

 दूसरी  मंडी  के  अन्दर  तक  पहुंचा  acl  हैं  ।

 १००  मील  से  कम  दूरी  के  स्थानों  के  लिये  तो  ये  लारियां  ही  उपयोगी  सिद्ध  होती  ५ गार

 रेलवे  की  श्रेया  भी  अधिक  उपयोगी  सिद्ध  होती  परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  सड़कों  की  दशा  बहुत

 खराब है  कई  सड़के  तो  ऐसी  हैँ  जिन  पर  यातायात  का  बोझ  बहुत  ज्यादा  रहता है  परन्तु  फिर भी  उनकी

 ददा  को  स्थायी  रूप  से  सुधारने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  को  नये  मार्ग  प्रारम्भ

 ने  शोर  पुराने  मार्गों  की  सड़कों  को  सुधारने  की  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 उदाहरणार्थ  कन्या  कुमारी  को  दिल्ली  से  मिलाने  वाला  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ७  के  पेंगंगा  से

 तक  के  भाग  को  गत  दस  सालों  से  एक  बार  भी  मरम्मत  नहीं  कराया  गया  है  |

 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  सड़कों  की  मरम्मत  कौर  संधारण  की  आर  विशेष  ध्यान  दे  ।

 कुछ  एक  व्यक्तियों  ने  राष्ट्रीयकरण  के  परिणामों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  Tas  प्रकट  की  परन्तु  वें

 निराधार  हैं  ।  यह  सच  है  कि  इससे  कुछ  एक  लोगों  को  थोड़ी-सी  हानि  क  सामना  करना  परन्त ु्

 आज  जनमत  की  यहां  मांग  है  कि  यात्री  बसों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  कीजिए  राष्ट्रीयकरण  से

 निर्णय  ही  देख  तथा
 राष्ट्र  को

 लाम  होता  है  जैसे

 कि

 वायु  के
 राष्ट्रीय

 से  हुआ  है

 जहां  तक  सहकारी  संस्थापकों  की  सम्बन्ध  हमें  केवल  उन्हीं  संस्थानों  को  श्रभिस्वीकार  करना

 चाहिये  जो  सच्चे  व्यापारिक  दृष्टिकोण  से  बनायी  गयी  हो  तथा  कुछ  वर्षों  से  यह  काम  करते  रहे  हों  ।  कई

 लोग  ऐसे  हैं  जो  कि  किसी  राजनीतिक  दृष्टि  से  अ्रयवा  सरकार  से  धन  हड़पने  की  दृष्टि  से कई  झूठी  सहकारी

 संस्थायें बना  लेते  हैं  ।  उनमें से  कोई  उस  संघ  का  प्रबन्धक  बन  बैठता  है  प्रौर  कोई  सैक्रेटरी  ale  बन  जाता
 a  ~

 है  ।  हमें है  ।  बाद  में  एक  प्रकार  से  उस  संघ  को  उन्हीं  पुराने  चालकों  को  किराये  पर  उठा  दिया  जाता

 —_—
 ऐसी  संस्थानों  से

 सावधान  रहना  चाहिये  |
 a

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 जहां  तक  प्रतिकर का  सम्बन्ध  मैं उन  सभी  मित्रों  से  सहमत  हूं
 जो

 यह  अनुभव  करते हूँ
 कि

 प्रतिकर  की  राशि  पहले  ही  उस  आधार  पर  दी  जाती  थी  कौर  संयुक्त  समिति  द्वारा  दुगना  कर

 देने  की  सिफ़ारिश  करना  पूरा  रूपेण  भ्रनुचित है
 ।

 जहां  तक  सरकार  द्वारा  वास्तविक  बसें  ले  लेने  पर  प्रतिकर  देने
 का

 सम्बन्ध  में  चाहता हूं  कि  उन्हें

 उपयुक्त है  प्रौढ़  उदार  प्रतिकर  दिया  जाये  ।  परन्तु  वास्तव  में  .  हम  देखते  यह  हैं  कि  बसों  के  बदले  में  तो

 कुर  कम  मिलता रहा  प्रौढ़  लायसंस के  रह  करने के  बदले  प्रतिकर आराधक  मिल  रहा  है
 |

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  बात  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  उन  व्यक्तियों  को  प्रतिकर

 नें  के  बारे  में  कोई  व्यवस्था  नहीं है  जिनके  परमिट  का  नवीकरण  नहीं  कियाः  जाता  |  इससे तो

 डी  भारी  हानि  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  राष्ट्रीयकरण के  होते  ही  नयी  बसें  खरीद  ली  जायेंगी  अर

 उनकी  बसें  बेकार  पड़ी  रह  जायेंगी  |  इसलिये  यह  श्रावस्ती  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  अपनी  बस  देने  के  लिये

 तैयार  तो  उसे  उपयुक्त  तथा  उचित  प्रतिकर  दिया  जाये  |

 इन  दादों  से  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं
 ।

 श्री उ०  मू०  त्रिवेदी :  मैं  इस  विधेयक  में  निहित  भावना
 से

 सहमत  नहीं  हूं  ।  मैं  सड़क  परिवहन  के

 राष्ट्रीयकरण से  सन्तुष्ट  नहीं हूं
 ।  जहां  कहीं  भी

 इसका
 राष्ट्रीयकरण  इससे  भले

 के
 स्थान  पर

 हानि  ही  हुई  है  ।

 जिन-जिन  राज्यों  में  इसका  राष्ट्रीयकरण  शुभ्रा  वहां  पर  जनता  की  यात्रां-ग्रसुविधायें  बढ़  गयी

 उनकी  समस्या बढ़  गई  हैं  ।  गर-सरकारी  बसें  तो  जन ताकि  हर  प्रकार  से  सहायता  तथा  सेवा  करने

 का  प्रयत्न  करती  =>  पुरन Qi 1  तु  राष्ट्रीयकृत  सरकारी  बसें  जनता  की  सुविचारों  की  कौर  कोई  ध्यान  नहीं  देतीं  ।

 उदाहरणार्थ  मान  लो  कि  कुछ  एक  यात्री  किसी  सड़क  पर  निर्जन  स्थान  पैर  खड़े  बस  की  प्रतीक्षा  कर

 हूं  तो सरकारी  बस  का  कंडवटर  उनको  बस  में  नहीं
 वे

 चाहें रहे
 यदि  बस  में  सवारियां  पूरी

 हैं

 वहां  पर दा-तीन  घंटे  से  भूखे  प्यासे  खड़े  प्रतीक्षा  कर  रहे  हों  ।  वह  कंडक्टर  बड़ी  निर्ममता  पूर्वक  उन्हें हैं  वही

 छोड़  करे  चला  जायेगा  ।  परन्तु  गैर-सरकारी  बस  का  कंडक्टर  इतना  निर्मम  नहीं  वह  ७ अपन  saa
 खतरे  में  डाल कर  भी  उन  हरसहाय  यात्रियों  की  सहायता करने  का  प्रयत्न  करेगा  ।  यदि  सभी  बसों

 का  राष्टीय करण  दिया  तो  जनता  के  लिये  एक  भयंकर  समस्या  पैदा  हो  वे  एक  नगर

 से
 qt

 नगर  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  तक  सुगमतापूर्वक  यात्रा  न  कर  सकेंगे  |

 साम्यवादी  वक्ताओं  का  यह  कहना  है  कि  देश  में  प्रभी  तक  केवल  प्रतिश्त  बसों  का  ही

 कर  ं: & [< श्रा है  कौर  दोष  €१  प्रतिशत का  भी  राष्ट्रीयकरण  हो  जाना  चाहिये  ।

 माल  तथा  यात्री  लें  जानें  वाली  सभी  मोटर  गाडियां  । रामा  राव  )

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी
 :  परन्तु  उनसे

 मैं
 यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  उन  प्रतिशत  बसों  के

 रण
 से  देश  को  क्या  लाभ  हुआ  है

 ?

 राष्ट्रीयकरण  से  लोगों  की  सुविधायें  ौर  बढ़  गयी  हैं  ।  दिल्ली  परिवहन  सेवा  की  बसों  का  ही

 उदाहरण  लें  लीजिये  |  उनके  लिये  लोगों  एक-एक  घंटा  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।  परन्तु  कलकत्ता

 नगर  जहां  गर-सरकारी बसें  भी
 किसी

 भी
 व्यक्ति

 को  दो  मिनट  से  ote  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  पड़ती

 तय  फिर  गैर-सरकारी  बसों  के  कंडक्टर  तथा  सरकारी  बसों  के  कंडक्टरों  की  अपको

 प्रतीक  भग्न  तथा  विनीत  होते  हैं  ।  जहां  तक  यात्री  परिवहन  का  सम्बन्ध  उसके  राष्ट्रीयकरण  से
 जनता  को

 कुछ
 wy  लाभ  नहीं

 all  है
 -

 म्रंग्रेजी  में  ।
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 जहां  तक  प्रतिकर  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  में  यह  तो  नहीं  चाहता  कि  बस-स्वामियों  की  बसों  पर

 जागीरदारी  समझ
 ली  परन्तु  यह

 भी
 नहीं  चाहता कि  उन्हें  किसी  प्रकार  का  प्रतिकर  दिये  बिना

 ही  उनकी  सम्पत्ति  को  हथिया  लिया  जाये  ।

 में  श्रापको यह सुझाव यह  सुझाव  दूंगा कि  २००  रुपये  प्रति  मास  देने  के  स्थान  में  उन्हें  उन  मोटर  गाड़ियों  का

 अवक्षयण मूल्य  दें  दिया  जाये
 |

 साथ  ही  यह  व्यवस्था  भी  की  जाये
 कि

 यदि  वह  स्वयं  ड्राइवर  या  कंडक्टर

 ही  अथवा  उसके  जितने  भी  चालक  इत्यादि  कर्मचारी  उन्हें  राज्य  परिवहन  में  ले  लिया

 जायें  ।
 यह  दाते  राष्ट्रीयकरण  की  प्रमुख  शर्ते  होनी  चाहिये

 ।

 किसी भी  व्यक्ति को  राज्य  के  धन  से  धनी  नहीं  बनने  देना  चाहिये ।  प्रत्येक  बस  का  मूल्य  ४०,०००

 रुपये या  RY,o0e  रुपये  नहीं  होता  है
 |

 कई  बसों  का  मूल्य  इससे  बहुत  कम  होता  है
 ।  लोगों

 ने  ३,०००  या

 vooo  रुपये  के  ट्रकों  में  ३,०००  या  ४,००० रुपये  श्र  व्यय  करके  उन्हें  बहुत  भ्रच्छी
 बसें

 बना  ली  हैं

 जिसका  मूल्य  €,०००  रुपये  प्रत्येक  बस  हो  जाता  है
 ।

 यदि  श्राप  एक  वर्ष  बाद  उसे  लेना  चाहें  तो
 सरकार  को

 उसे  €,६००  रुपये  प्रतिकर देना  होगा  |  गौर  बस  झ्रापकी  हो  जायेगी  ।  इस  प्रकार  का  एकाधिकार

 सरकार के  हित  में
 प्रथम

 उसके  विरोध  में  weal  नहीं  है
 ।  मेरा  सुझाव  यह है  कि

 राज्य  की  बसें  भी

 गेर-सरकारी  बसों  के  साथ-साथ  चलें  ।  मध्यभारत  में  इस  प्रतियोगिता  का  प्रत्यक्ष  प्रमाण  दिखाई  देता

 है  ।  वहां  राज्य  की  बसों  के  साथ-साथ  गैर-सरकारी  बसें  भी  चलती  हैं  ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  जब

 कि  गैर-सरकारी  बसों  में  भीड़  लगी  रहती  है  सरकारी  बसों  में  एक-दो  यात्री  ही  दिखाई  देते  हैं  इसका

 कारण  यह  है  कि  यदि  सरकारी  बसों  का  किराया  एक  जाना  प्रति  मील  होता  है  तो  गेर-सरकारो

 बसों  का  किराया  केवल  दो  पैसा  प्रति  मील  ।  क्योंकि  भारत  के  नागरिक  गरीब  हैं  वे

 अधिक  gata  अधिक  are  की  सवारी  से  कम  पसे  की  सवारी  अधिक  पसन्द  करते  है  ।

 ज्ञात  होता  है  कि  सरकार  गरीब  जनता  का  खून  चूस  लेना  चाहती  है  ।
 दिन

 पर
 दिन  नयें कर  लगायें

 जा  रहे  हैं  ।  पिछले  दिनों  रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर  विधेयक  पर  चर्चा  हुई  थी  ।  कई  नग  पालिकाएं

 इस  समय भी  रेलवे  स्टेशनों के  निकट  खड़ी  रहने  वाली  बसों के  यात्रियों  पर  सीमा-कर  लगाती हैं  प्रौर  कोई

 इस  बात  पर  विचार  नहीं  करना  चाहता  है  कि  यह  वैध  है  या  भ्र वैध  है  ।

 राज्य  परिवहन  का  एकाधिकार होतें  ही  पहला  परिणाम यह  होता  है  कि  अन्य  सारी  गैर-सरकारी

 बसें  बन्द  कर  दी  जाती  सरकारी  बसों  का  किराया  बढ़  जाता  है
 ।

 आवश्यक  संख्या  में  बसें  उपलब्ध  नहीं

 होती  हैं  ।  यात्री  समय-असमय  उतार  दिये  जाते  हैं
 ।

 कोई  उन्हें  पूछने  वाला  नहीं  होता  है
 ।

 कंडक्टर
 की  खूब

 चलती  है  ।  वह  यात्रियों  के  प्रति  मनमाना  व्यवहार  कर  सकता  तथा  कोई  नहीं  जानता  कि  इसकी

 वाई  कहां  हो  सकती है  ।  राष्ट्रीयकरण करने  के  पूर्वे  हमें  इन
 समस्याओं

 पर  अवद्य  विचार
 करना

 चाहिये  |

 श्री  हेडा  ने  एक  महत्वपूर्ण  बात की  कौर  ध्यान  दिलाया  है  वह  यह  है  कि  संविधान  सभी  व्यक्तियों

 को  समान  अवसर  देता  है  ।  तब  यदि  कुछ  व्यक्ति  एक  सहकारी  समिति  बना  लेते  हैं  तो  उन्हें  ग्न्य  व्यक्तियों

 की  अपेक्षा  अ्रघिमान  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |  हिसार  में  मैंने  स्वयं  एक  उदाहरण  देखा  है  कि  एक  पुलिस

 उपाधीक्षक *  ने  अ्रपनी  पत्नी  बच्चों  तथा  ब»  चपरासियों  तक  को  मिला  कर  एक  सहकारी  समिति

 बनाई  हुई
 थी

 तथा  इस  प्रकार  सारा  प्रपंच  रचा  न  था
 |

 सरकार  यदि  उन
 लोगों

 को
 प्रतिकर

 दे  रही  है  जिनकी  गाड़ियां  भ्रूण  की  अवधि  के  पुर्व  ले  ली

 गई  हैं  तो  सरकार  को उन
 व्यक्तियों  को  भी  नयी  अनुज्ञा  द  देनी  चाहिये  जिनकी  अ्रनूज्ञा  की  wale

 समाप्त हो  गई  है  ।

 q.  Deputy  Superintendent.
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 अनुसूची में  पंजीयन  चिन्हों  का  उल्लेख  है
 ।

 उसमें
 पश्चिमी  बंगाल  इत्यादि

 के  लिये  दो-दो  प्रथमाक्षर  दिये  गये  हैं  ।  मध्य-प्रदेश  में  एम०
 पी०

 सी  ०
 पी०  wa  भी  चल  रहे

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इसके  स्थान  में  एम
 ०  बी०  अकरम एम  ०

 पी०  रख  दिया  जायें  ।

 Ho  न०  पारिख
 :  मैं  इस  संशोधक  विधेयक  का  स्वागत  करता

 ।  इसका

 उद्देश्य  राज्यों  की  मोटर  गाड़ियों  सम्बन्धी  नीति  के  कुछ  पहलुओं में  एकरूपता  लाना  है
 ।

 हमारी  द्वितीय

 पंचवर्षीय योजना  श्रौद्योगिक  अ्ाधार पर निर्मित पर  निर्मित  हुई  है  इसलिये  परिवहन  प्रणाली
 की  व्यवस्था के  विकास

 से  ही  देश  की  प्रगति  का  पता  लगाया  जा  सकता  है
 |

 इस  विधेयक  का  मूल  उद्देश्य  मोटरगाड़ी  तथा  रेलों
 की

 प्रतियोगिता  को  कम  करना
 तथापि

 wa  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  मोटर  गाड़ी  परिवहन  के  afer  सुविधाजनक  शौर  मितव्ययता पूर्ण

 होने  के  कारण  ही  मोटर  गाड़ियों  को  यह  महत्व  प्राप्त  |

 प्रथम  योजना  की  अवधि  में  हमारे  उत्पादन  में  ३५  प्रतिशत वृद्धि  हुई  यह  वृद्धि  द्वितीय  योजना

 की  wats में  बढ़कर  ११०  प्रतिशत  हो  जायेगी  ।  रेलें  इस  भार  को  वहन  करने  में  समर्थ  नहीं  हैं  सनौर  यह

 माल  मोटर  गाड़ियों  को  ही  ढोना  पड़ेगा  ।  तथापि  मोटर  परिवहन  रोक  सड़कों  पर  जो  राद  व्यय  की  गई

 है  वह  नितांत  पर्याप्त  है  ।  मोटर  गाड़ियों  के  विकास  के  लिये  अच्छी  सड़कों  का  होना  नितांत  श्रावश्यक  है

 इस  सम्बन्ध में  अ्रापको यह सुझाव दूंगा यह  सुझाव  दूंगा
 कि  सड़कों

 के  विकास  के  लिये  राज्य  राष्ट्रीय  बोर्डों  का

 निर्माण किया  तथा  समस्त  बन्दरगाहों  को  पक्की  सड़कों  द्वारा  देश  के  भ्रमण  नगरों से  मिलाया  जायें |

 साथ-साथ  सड़कों  के  पुलों  के  यातायात  की  वृद्धि
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  उनका  पुनः
 सवाल

 किया  जाये
 ।

 मैं  परिवहन  आयोग  की  स्थापना  का  स्वागत  करता  हूं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  परिवहन  आयोग  को

 पूंजी  कार्य-प्रवर्तन  की  प्रशासनिक  व्यय  तथा  करों  की  सीमा  इत्यादि  पर  भी  ध्यान  दना

 चाहिये |  मैंने  संशोधन  में  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  परिवहन  शझ्रायोग  को  अ्रपनी  योजनायें

 कवित  करने  का  अधिकार  दिया  जाये  साथ-साथ  उन्हें  बचाव  के  तरीकों  कौर  तमंचा  रियों  की

 घाघरों  प्रौर  समस्याओं पर  भी  ध्यान  देना  चाहिय े|

 इस  समय  सड़क  परिवहन  में  सरकारी  तथा  दोनों  प्रकार  की  कम्पनियां  कार्य  कर

 रही  ह  यदि  गैर-सरकारी  समवायों  को  सहकारी  समितियों  अथवा  सीमित  समवाय  बना  कर  प्रोत्साहन

 दिया  जाये  तो  यह  बरच्छा  ही  है  ।  जम्म  तथा  काश्मीर  में  सरकारी  बसें  चलती  हैं  लेकिन  साथ-साथ  वहां

 गर-सरकारी कम्पनियों  की  बसें  भी  चलती  हैं  ।  यह  बहुत  प्रिया  उदाहरण  है  क्योंकि  इससे  एक  प्रिया

 प्रतियोगिता  रहती  है  प्रौढ़  दोनों  को  लाभ  होता  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  भ्रनुज्ञा  रद  करने  पर  उचित

 प्रतिकर  अवश्य  दिया  जायें  ।  यदि  किसी  विशेष  सड़क  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  तो  या  तो  उन्हें

 वैकल्पिक  सड़क  दी  जाये  जहां  वे  हि  बसें  चला  सकें  अथवा  उनकी  सारी  भ्रान्तियाँ  भी  ले  ली  जायें  ।

 मेरे  विचार
 से  aaa  की  अवधि  भी

 बढ़ानी  क्योंकि  श्राजकल  ट्रक  बहुत  महंगे  भाते  हैं  ।

 इस  बात
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 एक  व्यक्ति  को  बहुत  खतरा  उठाना  पड़ता  है  इस  अवधि  को  सवारी

 लें  जाने  वाली  बसों  के  लिये  पांच  वर्ष  तथा  सामान  लें  जानें  वाली  मोटर  गाड़ियों  के  लिये  लगभग दस  वर्ष

 कर
 दिया  जाये

 ।
 यदि  हम  गैर-सरकारी  उद्योगो ंके  लिये  उत्साहवद्धंक  वातावरण  पैदा  करेंगे  तो  वे

 पुरा  सहयोग  देंगे  ।  योजना  आयोग  ने  भी  सुझाव  दिया  है  कि  माल  ले  जाने  वाली  मोटर  गाड़ियों  का

 राष्ट्रीयकरण नहीं
 किया

 जाना  चाहिये
 |

 ait  सड़क  परिवहन  विकास  की  बहुत  संभावनायें  हैं  यदि  इस

 समस्या का  हल  समझदारी  से
 किया  गया  तो  सड़क  परिवहन की  way  तरक्की  होगी  |

 +  म्रंग्रेजी में  ।
 4.  Registration  Marks
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 श्री राम  चन्द्र  रेड्डी  )  :
 राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  कई  बातें  कही  गई  हैं  ।  मेरे  विचार  से

 इस  मामले में  धीमी  गति  से  बढ़ने  से  परिवहन  उद्योग  का  उचित  विकास  हो  सकेगा  |  यह  बताया  गया  है

 कि
 उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने से  उसमें  व्यय  अधिक  हो  जाता  है  ।  हमने  इस  देश  में  जितने  भी  उद्योगों

 का  राष्ट्रीयकरण किया  है  उनमें  विमान  निगमों  को  छोड़  कर  सभी  में  घाटा  ही  रहा  है  ।  मद्रास  में  भी

 परिवहन  सेवा  का  राष्ट्रीयकरण  करने  से  कोई  विशेष  उत्साहजनक  परिणाम नहीं  प्राप्त  gat  है  ।

 सरकारी  परिवहन  से  सरकार  को  प्राय-कर  भी  नहीं  मिलता  जब  कि  गैर-सरकारी  परिवहन  से  सरकार

 को  प्राय-कर  प्राप्त  होता  है  ।  मैं  राष्ट्रीयकृत  परिवहन  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  तथापि  मेरा  ara  यह  है  कि  जब

 तक  कर्मचारियों में  अधिक  श्रनशासन  की  भावना नहीं  ade  हमें  अधिक  सावधानी  से  काम  लेना

 चाहियें  ।

 श्री  बीर  स्वामी  (  मय्रम--रक्षित--झ्रनुसुचित  जायें  )  ne  वें  पहले  से  अ्रंघिक

 ईमानदार  हैं  ।

 श्री राम  चन्द्र  रेडडी  :  में  उनकी  बात  नहीं  सुन  सका |

 श्री  राघवाचारी  )  उन्हों ने  कहा  है  कि  अब  वे  पहल  से  alae  ईमानदार हैं  |

 राम  चन्द्र  रेडडी  :  इसके  अलावा  राष्ट्रीकरण  करने  से  एकाधिकार  की  भावना  पैदा  हो

 जाती  जिससे  गैर-सरकारी  उपक्रमों  को  धक्का  लगता  है  ।  माननीय  उपमंत्री  जी  मद्रास  की  ट्रामवे

 कम्पनी  का  इतिहास  अच्छी  तरह  जानते  होंगे  जिसे  बन्द  कर  देना  पड़ा  कौर  लगभग  ६००  परिवार

 बेकार  हो  गये  |  इससे  केवल  एकाधिकार  की  भावना  ही  व्यक्त  होती  है  ।  में  सरकार  से  निवेदन

 करूंगा  कि  जब  तक  प्रत्येक  कर्मचारी  राष्टीय  भावना  वाला  न  भ्रमणा  उत्तरदायित्व  अनुभव  नहीं

 परिवहन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  न  किया  जाये

 माननीय  मंत्री  भ  ने  कहा  है  कि  सहकारी  उपक्रमों
 को  परिवहन  उद्योग में  प्रोत्साहन

 दिया

 जायेगा  ।  तथापि मेरा  सहकारिता  पर  कोई विश्वास  नहीं  है  ।  मेंने  कई  सहकारी  समितियों  को  ग्र सफल

 होते  और  बन्द  होत ेदेखा  है  ।  कोई  ay  मोटर-गाड़ी  का  मालिक  एक  सहकारी  समिति  प्रारम्भ  कर  उसे

 पंजीकृत  कर  सकता  है  ।  सहकारी  समिति  अधिनियम  के  अनसार  केवल  ६-१/४  प्रतिशत  लाभांश  का

 वितरण  हो  सकता  है  ।  इससे  किसी  गैर-सरकारी  कम्पनी  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  है  फल  यह  होगा  कि

 कोई  भी  व्यक्ति  सहकारी  समिति  के  नाम  से  सारा  काम  कर  सकता  है  |

 maga
 ८

 में  मोटर-गाड़ियों  की  गति  के  सम्बन्ध  में  काफी  सावधानी  बरती  गई  है
 ।

 तथापि
 इस

 मामले  में  रिक  सावधान  रहने  की  झ्रावश्यकता  है  क्योंकि  यदि  इस  मामले में  नरमी  बरती  गई  तो

 दुर्घटनाओं की  संख्या  बढ़ती  जायेगी
 ।

 ठेलों
 की  गति

 के  सम्बन्ध  में
 भी

 बहुत  रहने
 की  आवश्यकता है

 अन्यथा  दुर्घटना  का  बहुत  खतरा  है
 |

 ले०  जोगेश्वर  fag  :
 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  मेरे

 विचार से  भारत  के  पूर्वी  भागों  के  लिये  यह  वरदान  सिद्ध  होगा  क्योंकि  वहां  रेलवे  द्वारा  परिवहन  में  कई

 कठिनाइयां  हैं  कौर  कहीं-कहीं  तो  विमान  are  परिवहन  होता  है  जो  बहुत  महंगा  ऐसे  स्थानों  में  सड़क

 परिवहन से  बहुत  लाभ  होगा

 मेरे  विचार  से  मनीपुर  में  सड़क  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण  बहुत  सफल  सिद्ध  नहीं  होगा
 ।  वहां

 हथकरघा  उद्योग  के  बाद  इसी  का  स्थान  है  ।  इसका  राष्ट्रीयकरण  होनें  पर  बहुत  से  लोगों  के  बेकार  होने

 की  अशंका है जब है  जब  तक  सम्पूर्ण  परिवहन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं हो  जाता  तब  तक  उन्हें  सरकार

 द्वारा  प्रोत्साहन मिलना  चाहिये  ।

 मूल  प्रंग्रजी  में  ।
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 इस  सम्बन्ध में  मनीपुर  मोटर  चालक  संघ  का  नाम  लिया  जा  सकता  है  राज  से  दस  वर्ष

 युद्ध  के  ग्रासिम  और  मनीपुर  में  मित्र  राष्ट्रों
 की

 सेनायें  मोटर-गाड़ी  के  पुर्जे  अत्यन्त  मात्रा  में  छोड़

 गई  थीं  ।  इनमें  से  ्  fret  जाया  करते  थे
 ।

 परन्तु  जब  उसे  निकम्मा माल
 घोषित  किया  गया  है

 परिणामस्वरूप  पुर्जों  की  शभ्रप्नाप्यता  के  कारण  गैर-सरकारी  चालकों  को  इस  कारबार  में  लाभ  नहीं  हो

 रहा  है  ate  सभी  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  है
 ।

 मेरा  सुझाव है  कि  इन  गेर-सरकारी

 चालकों  की  सहायता  के  लिये  सरकार  को  कुछ  रकम  का  विनियोग करना  चाहिये  ।  इससे  जनसंख्या

 के  प्रतिकार  भाग  के  रोजगार  की  समस्या  का  भी  समाधान  हो  जायेगा  अब  स्थिति  यह  है
 कि

 राज्य

 वहन  सेवा  में  सभी  प्रविधियों ate  चालकों  शादी  को  इसलियें  नहीं  खपाया  जा
 सकता  है  कि  यह

 सरकारी  परिवहन  के  साथ-साथ  चलती  है  |

 एक  कौर  बात  यह  है  कि  भारत  के  पहाड़ी  प्रदेशों  में  जहां  रेल  सेवा  प्राप्त  नहीं  है  वहां  माग

 वहन  द्वारा  ही  परिवहन  व्यवस्था  का  कार्य  किया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  के  परिवहन  की  कमी  के  कारण

 सारभूत  ७  के  दाम  उन  भागों  में  अत्याधिक हैं  ।  इन  वस्तुओं के  निर्यात  के
 सम्बन्ध

 में
 भी  कठिनाई

 है  ।  परिणामस्वरूप  लोगों  की  श्राथिक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  सरकार  को  इन  गर

 सरकारी  चालकों  को  राजकीय  सहायता  देनी  चाहिये  ताकि  कम  दामों  पर  वें  इन  वस्तुओं
 को

 ले  जा  सकें
 ।

 यदि  मेरे  इस  सुझाव  को  मान  लिया  गया  तो  इससे  कारबार  चलाने  वाले  व्यक्तियों  शर
 उपभोक्ता

 दोनों

 को  ही  फायदा  होगा  |

 प्रतिकर  के  प्रश्न  पर  भी  इस  सदन  में  विचार  किया  गया  है  ।  गैर-सरकारी  चालकों  को  अनुज्ञप्ति

 या  अनुज्ञा  वापिस  लिये  जानें  पर  प्रतिकर  देने  के  मैं  पक्ष  में  नहीं  हुं  परन्तु  प्राधिका  रियों  हवा  रा  अपने  झ्र धि कार

 मे ंली  गई  आस्तियों के  लिये  प्रतिकर  देने  का  में  पक्षपाती हूं  ।  इसलिये  जब  कभी  निगम  द्वारा  या

 परिवहन  प्राधिकारी  द्वारा  किसी  परिवहन  को  झपने  श्रधघिकार  में  लिया  जाये  तो  जिन
 व्यक्तियों

 की  भ्रान्तियाँ

 सरकार
 द्वारा

 ली  जायें  उन्हें  प्रतिकर  दिया  जाना  चाहियें  ।

 मनीपुर राज्य  में  राज्य  परिवहन की  व्यवस्था  है  ।  परन्तु  उसमें  काम  कर  रहे  कर्मचारियों की  सेवा

 की  सुरक्षा के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  बीमे  कौर  भविष्य  निधि  तथा  wea  बातों  की  सुविधायें  भी

 उन्हें  प्राप्त  नहीं  क्योंकि  उन्होंने  उस  परिवहन  सेवा  को  झपने  अधिकार  में  ले  लिया  है  इसलिये  मंत्रालय

 को  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  में  सुधार  करना  चाहिये  कौर  इन  बातों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 एक  बात  संवाहकों  के  सम्बन्ध में  यह  है  कि  देश  के  उन  भागों  में  जहां  मागं  परिवहन  व्यवस्था

 oat  विकसित  नहीं  है  वहां  संवाहकों  को  भ्रनुज्ञप्तियां  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती है  दौर  फलस्वरूप

 गेर-सरकारी  चालकों  को  भी  कठिनाई  होती  है  ।  इसलिये  ऐसी  परिस्थितियों  में  जब  इन  संवाहकों  को  नियुक्त

 किया  जाता  है  तो  उस  समय  श्रनुज्ञप्तियां शादी  दने  में  उनकी  सेवा  की  शर्तों  में  कुछ  छूट  दी  जानी  चाहिये
 ।

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  उपाध्यक्ष  महोदय  जहां  तक  राष्ट्रीयकरण  का

 सम्बन्ध  है  यद्यपि  व्यावहारिक  प्रस्थापना
 क

 रूप  में  मैं  एक  सिद्धांत  के  झ्राधार  पर  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 तथापि  मैं  इसका  विरोधी हूं
 ।

 मेरे  विचार  में  इस  समय  इस  प्रश्न  पर  विचार नहीं  किया  जाना  चाहिय े।

 रेलवे  के  राष्ट्रीयकरण के  बाद  हमने  देखा  है  कि  लोग  कितने  लापरवाह  हो  गये  हैं  शौर  सेवा  की  भावना

 बिलकूल ही  खत्म  हो  गई  है  |

 सहकारिता का  सिद्धांत  तो  ठीक  है  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  इस  परिवहन  को  चलाते  समय  लोग  जब

 इसे  क्रियान्वित  करते  हैं  तो  इसमें  कुछ  अनुशासन  की  उपेक्षा  जाती  भ्रष्टाचार  आदि  भी  बहुत

 फलता है
 |  इसलिये  सरकारी  संस्थानों  को

 भी  इस  प्रक्रम
 पर

 प्रतिज्ञा  प्राणी  देने  लिये
 प्राथमिकता  नहीं सागा

 t
 म

 न
 ल  श्रंग्रेजी में में  ।
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 [  श्री  to  रा०  मुनि स्वामी  ]

 दी  जानी  चाहिये  ।
 हमने  भूमि  सुधार  कौर  खाद्य  उत्पादन  तथा  अन्य  बातों  में  सहकारिता  के  सम्बन्ध  में

 प्रयोग  किये  हैं
 ।

 परन्तु  सहकारिता  के  आधार  पर  किसी  परिवहन  को  चलाना  उचित  नहीं  है  ।

 मैंने  प्रतिवेदन  में  देखा  है  कि  केवल  तीन
 से

 पांच  वर्ष
 की

 भ्र वधि  के  लिये  भ्रूण  दी  जाती  है  ।  मेरे

 विचार  में  इसकी  न्यूनतम  विधि  दस  वर्ष  होनी  चाहिये ।  पांच  वर्ष  में  किसी  व्यवित  को  या  किसी  sear

 को  यह  मालूम  नहीं  हो  सकता  कि  उसे  लाभ  हो  रहा  है  या  हानि  हो  रही  है  कौर  उसने  इस  अवधि  में

 कितना  धन  विनियोजित  किया  है  ।  इसलिये  अ्रवर्धि  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 जाना  चाहिये  ।

 जिस  रूप  में
 विधेयक  संयुक्त  समिति से  कराया  हैं  उसके  उपबन्धों  की  भ्रमित  बोझ  एक  स्वायत्तशासी

 निकाय बन  गया  है  ।  इसके  तीन  सदस्य  हैं  प्रौढ़  सभापति  एक  न्यायिक  पदाधिकारी  है  ।  मैं  इस  उपबन्ध का

 स्वागत  करता हुं  परन्तु  मेरे  विचार  में  तीन  सदस्यों  के  बोर्ड को  पांच  या  सात  तथ्याधिकारियों  की

 सहायता भी  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  वे  परिवहन  की  वास्तविक  कार्यान्विति  की  स्थिति  को  भी  जान

 सकेंगे
 ।

 वे  मोटर  परिवहन  सम्बन्धी  अनुभवी  व्यक्ति  हो  सकते  यदि  तथ्याधिकारी एकमत  हों  तो

 बोर्ड  को  अवश्य  ही  उस  निर्णय  का  पालन  करना  चाहिये  ate  मतभेद  होने  की  स्थिति  में  बोर्ड  यदि  चाहे

 तो  बहुमत के  निर्णय  को  या  उस  मामले  में  अ्रपने  ही  निर्णय  को  लागू कर  सकता  है

 मैं
 तथ्याधिकारियों

 पर  इसलिये  जोर दे  रहा  हं  कि  संयुक्त  समिति  के  सामने  गवाही  देते  समय

 श्रमिकों के  प्रतिनिधित्व  की  बात  पर  जोर  दिया  गया  था  ।  उस  प्रस्ताव  को  ठीक  ही  भ्र स्वी  कार  किया

 गया  है  परन्तु  तथ्याधिकारियों  को  बोर्ड  में  रखने  से  श्रमिकों  को  यह  संतुष्टि  होगी  कि  ये  तथ्याधिकारी

 निर्णय
 दिये  जाने  से  पुर्व  उनके  दृष्टिकोण  को  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 अब
 मैं  प्रतिकर  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  खंड  ६५  कौर ६८  में  प्रतिकर  देने  के

 कई  सिद्धांत  कौर  ढंग  बताये  गये  हैं  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  महीने  के  लिये  २००  रुपये  या  १४

 दिन  से  कम  के  लिये  १००  रुपये  देने  की  अपेक्षा  विशेषज्ञों  की  एक  प्रविधिक  समिति  होनी  चाहिये  जो

 परिवहन का  वास्तविक  मूल्य  बता  सकें  |  प्रविधिक  समिति  बोर्ड  या  अन्य  किसी  को
 जिसे  अ्रन्तत

 प्रतिकर  की  राशि  देनी  मंत्रणा  देने  की  बेहतर  स्थिति  में  होगी  ।  इस  विधेयक  में  बतायें  गये  ग्न्य

 सिद्धांतों  को  भी  वह  ध्यान  में  रख  सकेगी  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सार्थों  या  समवायों  को  भ्रनुज्ञप्तियां देने  के  अ्रतिरिक्त  उन

 सरकारी  व्यक्तियों  को  भी शभ्रनुज्ञप्ति  दी  जानी  चाहिये  जो  वित्त  ग्राही  का  प्रबन्ध  कर
 सकें

 ।  उन्हें भी

 प्रोत्साहन  मिलना  चाहिये  ।

 जहां  तक  मद्रास  का  सम्बन्ध  है  वहां  पर  परिवहन  राष्ट्रीयकृत  है  ।  परन्तु वह  उचित  रूप से

 क्रियान्वित  नहीं  है  ।  छोटी-सी  खराबी  पर  ही  चालक  बस  को  रोक  देता  है  शौर  यात्रियों  को  भ्र सुविधा

 जब  हम  राष्ट्रीयकरण  करते  हैं  तो  लोग  अधिक  निष्ठावान  नहीं  होते  हैं
 ।

 वे  न्यूनाधिक  लापरवाही

 से  काम  करते  यही  कारण  है  कि  मैं  राष्ट्रीयकरण  का  विरोधी हूं
 ।

 इसलिये  सहकारिता  कौर  भ्रमण  बातों  को  छोड़  कर  मैं  विधेयक  का  पूर्ण  समर्थन

 करता हूं  ।

 श्री  म०  क०  मंत्री
 )

 झावइ्यक  है  कि  सड़क  परिवहन  का  कभी  से  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  सामान  के  कुल  यातायात

 का  ३४
 प्रतिशत  भाग  हमारी  रेलें  उठाती  नौवहन  द्वारा  केवल

 १  करोड़
 टन  सामान  ले  जाया  जाता

 &

 मिल  wast  में  ।
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 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  वस्तु ग्न ों  के  उत्पादन  में  दौर  भी  वृद्धि  होगी  ।  इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि

 सड़क  परिहन  में  भी  वृद्धि  होनी  चाहिये  |

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  सरकार  ने  सड़कों  के  सुधार  पर  लगभग
 ३००  करोड़  रुपय

 ad  किये  थे  कौर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ४  ०  ०  करोड़  रुपये  कौर  खर्च  किये  जायेंगे  |  इसलिये  सामान

 को  उठाने र  रेलवे को  योग  देने  क
 ९  १५... १५

 लिये  मार्ग  परिवारों का  राष्ट्रीयकरण करना  ही  चाहिये
 ।

 यदि  हम  तथ्यों  को  देखें  तो  जहां  ब्रिटेन  में  प्रतिमील  २२  कौर  अमेरिका में  प्रतिमील  १७  लारियां

 हैं  वहां  भारत  में  केवल  २  लारियां हैँ  जिनमें  निःसन्देह बैल  गाड़ियां  भी  सम्मिलित हैं
 ।  परन्तु  यह  आश्चर्य

 की  बात  है  कि  सदन  के  समक्ष  विधेयक  प्रस्तुत  करते  हुए  माननीय  मंत्री  नें  कहा था
 कि  सरकार  का

 पांच  वर्षों  में  इन  लारियों का  राष्ट्रीयकरण  करने का  कोई  विचार नहीं  कई  माननीय  सदस्यों ने

 कहा  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  इच्छित  परिणाम  नहीं  निकले  हैं  ।  यदि  ऐसा  नहीं  हुसना  है  तो  यह  व्यवस्थापन

 का  दोष है  ।  यह  सच  है  कि  सरकार  प्रशासन  को  भ्रष्टाचार  से  मुक्त  नहीं  कर  सकी  है  ।
 यदि  राज्य  उपक्रमों

 में  लाभ  नहीं  है  तो  उसका  भी  यही  कारण  है
 |

 बसों  लारियों के  सम्बन्ध  में  पहले  तो अनुज्ञा  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती  है  |

 जहां  तक  कलकत्ता की  बसों  का  सम्बन्ध  स्थिति  में  सुधार  तो  gar  है  परन्तु  उनमें  भ्रत्यधिक  भीड़

 है  ।  अच्छा  होता  यदि  प्रवर  समिति  ने  अधिक  बसों  कौर  अ्रघिक  टैक्सियों  की  आवश्यकता की
 दौर

 ध्यान दिया  होता  |

 मैं  आपको एक  प्रौढ़  समस्या का  उदाहरण  देता  ९  कलकत्ता  की  बन्दरगाह ऐसी  है  जो  बिहार

 उड़ीसा  का  कुल  उठाती  है  ।  श्री  बिहार  सरकार  उतनी  ही  लारियों  को  जाने  की  प्रनीती

 देगी  जितनी  लारियों  को  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  की  सीमाओं को  पार  करने को  देगी  ।

 इससे  ऐसी  प्रतियोगिता  उत्पन्न  होती  है  जो  हानिकर  है  कौर  एक  तरन्त  राज्य  परिवहन  बों  गठित  किया

 गया  मरने  आशा  है  कि  इस  पो  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  १५०  मील  से  विभिन्न  राज्यों  में

 परिवहन  के  वहन  की  अ्रनमति  देने  का  अधिकार  दिया  जायेगा  शौर  किसी  विशिष्ट राज्य  के  परिवहन

 प्राधिकारी  को  यह  अधिकार  नहीं  सौंपा  जायेगा  |

 यद्यपि  मैं  सड़क  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  को  अ्रधिमान  देता  हूं  तथापि  मैं  प्रतिकर  की  दर  को

 दुगुना करने  के  विरुद्ध  |  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  में  श्रमिकों  पौर  संवाहकों  aria  की

 परिस्थितियों  में  सुधार क  लिये  भी  कुछ  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 श्री  राघवाचारी
 :

 उपाध्यक्ष  बहुत  से  सदस्यों  ने  ऐसी  बातें  कही  हैं  जिनका  विधेयक  से

 कोई  सम्बन्ध नहीं  उदाहरण  के  लिये  इस  विधेयक  में  यह  कहीं  उपबन्धित  नहीं  है  कि  यात्री  परिवहन

 या  माल  परिवहन में  से  किसी  का  भी  राष्ट्रीयकरण किया  जायेगा  |  इसमें  केवल  यही  भ्रपेक्षित  है  कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  सरकार  श्रीजीत  निधियों  की  कमी  अरन्य  सारभत  बातों  में  तल्लीनता  के  कारण

 इस  प्रक्रम  पर  माल  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण  उचित  नहीं  समझती  यह  केवल  एक  प्रकार  का  नीति

 सम्बन्धी  वक्तव्य  इससे  अधिक  विधेयक  में  कछ  नहीं  कहा  गया  है  |

 जहां  तक  यात्री  परिवहन  का  सम्बन्ध  जहां  कहीं  जन  सेवा  क  हितों  में  उचित  समझा  जाये  वहां

 कोई भी  संविधान के  परिवहन  व्यवस्था  की  उस  शाखा  को  अपने  अधिकार  में  ले  सकता

 है  ।  यहीं  प्रतिकर  का  प्रदान  भी  उत्पन्न  होता

 सभा  को  मालूम  है  कि  यदि  कुछ  वर्षों  के  लिये  सड़क  के  उपयोग  के  लिये  भ्रूण  दी  जाती
 है  तो

 गाड़ी

 चालक  की  होती
 अ्रास्तियां  उसकी  होती  सभी  कुछ  उसका  होता

 इसलिये  के  इस
 कारण  से  कि

 मूल  watt  में
 ।
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 किसी  व्यक्ति  को  चट  दी
 जाती  है  क्या  उसमें  सम्पत्ति  का  कोई  अधिकार  निहित  हो  जाता  है  जिससे  कि

 सरकार जब  अनुज्ञा  वापिस ले  लेती  है  या  न्नज्ञा छ  दोबारा  नहीं  देती  है  तो  उसे  ग्राह्य ही  प्रतिकर  दिया

 जाना  यह  समस्या  थी  |  परन्तु  यह  ae  किया  गया  कि  संवैधानिक  कौर  वध  रूप  से  उस  व्यवित

 को
 प्रतिकर  मांगने

 का  कोई  अधिकार नहीं  परन्तु हमें  संसद्  सदस्य  होने  के  नाते एक  या था थिक

 दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिये  ।

 वे०  To  नायर
 क्या  यह  भ्रनुज्ञप्ति के  तुल्य  है  ?

 श्री  राघवाचारी  :  मैं  प्रभी  इस  बात  की  भी  चर्चा  करूंगा  ।  हमें  या था थिक  दृष्टिकोण  अ्रपनाना

 चाहिये
 ।

 समिति  के  सामने  कुछ  गवाहो ंने  जिनमें से  कुछ  अर्थशास्त्री  भी  यह  संकेत  किया  था  कि

 लगभग  आठ  से  दस  वर्ष  की  safer  के  लिये  मोटर  गाड़ियां  क्षमता पूर्वक  चल  सकती  हैं  ।  जिसके
 बाद  यह

 समझा
 जाता  है  कि  गाड़ी  की  कीमत  कौर  संधारण  उचित  लाभ  सहित  मिल  सकते  यदि  अवधि

 को
 कम  कर  दिया  गया  तो  किसी  व्यक्ति को  उससे  कुछ  हानि  होगी  ।  इस  विधान  में  गीत  सामान्य  नीति

 यह  है  कि  यात्री  परिवहन  के  मामलें  में  श्रनुज्ञाप्नों  की  एक  ate  wafer  बढ़ा  दी  जायेगी  |

 माल  परिवहन के  मामले  में  पांच  वर्ष  alate  प्रविधि  दे  दी  जायेगी ।

 केवल एक  कठिनाई है  ।  मान  लीजिये  कोई  usa  जनहित  में  यात्री  परिवहन  को  अपने

 अधिकार में  ले  लेता  है  |  ara  जिस-जिस  व्यक्ति  ने  यूं  जी  लगाई  है  उसे  कुछ  प्रतिकर  श्रव्य  मिलना  चाहिये
 ।

 इसलिये  हमने  सोचा  था  कि  यदि  aaa  के  सम्बन्ध म  प्रविधि  ata  नहीं  बढ़ाई  जाती  है  तो  वैध  रूप
 से

 कोई  प्रतिकर  नहीं  दिया  जायेगा  ।  यदि  विशिष्ट  wats  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  कौर  यदि  उसे  कम
 किया

 जाता है  या  उसमें  परिवर्तन  किया  जाता  है  तो  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  कुछ  प्रतिकर  की  मांग  करने  का

 कार  परन्तु  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  विधान  के  उस  भाग  की  श्रालोचना
 की

 है  उनका  यह  था
 कि

 राज्य  अवधि
 को  कम  नहीं  करते  हैँ  या

 उसमें
 परिवर्तन  नहीं

 करते  हैं  केवल
 के

 करण से  इन्कार  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  सम्बन्धित व्यक्ति  को  प्रतिकर  न  मिल  सकेगा  |  प्रदान  यह  है

 चालक  को  भोगना  क्या  पड़ता है  ?  यदि  किसी  व्यक्ति की  अनुज्ञा  नवीकृत  नहीं  की  जाती
 तो

 उसकी  गाड़ी  उसी  के  पास  रहेंगी  गौर  वह  उसे  काम  में  ला  सकता  है  ।  यह  ठीक  है  कि  गाड़ी  का  नियमित

 उपयोग  बन्द  जायेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय :  क्या  प्रविधिज्ञों  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  माग
 की

 अनुमति  उन्हें
 न

 भी  दी  जाय  तब  भी  गाड़ियों  का  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 राघवाचारो  :  विचार  यह  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  माननीय  सदस्य  ३  या ४

 मिनट
 में  अपनी  बात

 कह  लें  तो  माननीय

 उपमंत्री  कल  भाषण  प्रारम्भ कर  सकते  हैं

 श्री ब०  बह् ०  दास  :
 ae  संयुक्त  समिति  के  सभापति  थे

 ।
 वह  कल  भाषण  जारी  रख

 सकते  aye  विस्तार  में  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  ।

 महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  भी  विस्तार में  ही  कहेंगे  ।

 श्री  राघवाचारी
 :

 मैं  पांच  मिनट  में  ही  भाषण  समाप्त  करता  हूं
 ।  विशेषज्ञों

 से  यह  wet  पूछा

 गया  था  कि  ३  या
 ४

 वर्ष  की  wafer  के  बाद  चालक  गाड़ी  का  क्या  उपयोग  कर  सकता  है  ।  मझे  के

 नवीकरण से  इन्कार  होने  पर  वह  विशिष्ट  मार्ग पर  गाड़ी  को  नहीं  चला  सकेगा  ।  ऐसी  बात  नहीं  है

 कि  अन्य
 सड़कें  भी  नहीं  होंगी  या  गाड़ी  बेकार  हो  जायेंगी

 ।  उदाहरण के  लिये  यात्री  बस  को
 आसानी

 से

 माल  परिवहन  बस  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  |

 मूल  अंग्रेजी
 में

 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  ऐसी  कोई  प्रत्याभूत  है  कि  माल  परिवहन  गाड़ी  के  रूप  में
 उसे  चलने

 की  अनुमति दी  जायेगी  ?

 श्री  राघवाचारी  :  जैसा  मैँ  कह  चुका  नीति  के  अनुसार  गले  पांच  सालों  में  कौर

 उससे  भी  भ्रमित  समय  तक  सरकार माल  यातायात  को  अपने  हाथ  में  नहीं  लेगी  मीलों  तथा

 पथों  सम्बन्धी  कोई  भी  सीमा  निश्चित  किये  बिना  ware  रूप  से  श्रनुज्ञायें  दी  जा
 सकती  है ं।

 मैं  केवल  एक  बात  का  प्रौर  उल्लेख  करूंगा  |  मान  लिया  जाये  कि  इन  आस्तियों  का  प्राप्त  करना

 अ्रनिवाये  था  ।  भारत  में
 सब

 प्रकार
 की

 गाड़ियां  मिलती हैं  ।
 प्रमाणपत्र

 के  अधीन उनमें  से  कुछ  सड़क

 पर  चलने  योग्य  किन्तु  जैसे  ही  आस्तियों  के
 प्रतिकर

 का
 अथवा  राष्ट्रीयकृत  का  प्रश्न

 उत्पन्न

 तो  गाड़ी  की  सारी  चीजें  बाजार में  बेच दी  जायेंगी  कौर  केवल  ऊपरी  ढांचा ही  शेष रह

 फिर  इसके  अलावा  प्रतिकर  का  अनुमान लगाने  में  भ्रष्टाचार का  प्रदान  भी
 उत्पन्न  होता है  ।

 यदि

 सब  प्रकार  की  गाड़ियों  को  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  लेती  तो  उसे  भ्र पने  कारखानों  में  सब  प्रकार  के  पुर्जे

 भी  रखने  चाहियें  ।  इस  प्रकार  काफी  परेशानी  पैदा  हो  जायेगी  ।  सरकार को  उस  गाड़ी  के  केवल  उपरी

 ढांचे  के  मिलने  का  ae  यह  होगा  कि  करदाता  को  ही  उसका  सारा  भार  वहन  करना  होगा  ।  हमें

 एक  ऐसा  वास्तविक  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिये  जिससे  किसी  को  हानि  न  उठानी  पड़े
 ।

 समिति के  अधिकांश  सदस्यों  के  विचारानुसार प्रतिकर  की  विंमान दर  बहुत  से  मामलों  में

 युक्त  नहीं  है
 ।

 फिर
 भी  उसमें  एक  सिद्धांत  निहित  है

 कि
 यदि  सड़क  पर  चलने  योग्य नई  गाड़ी  की  भ्रूण

 की  प्रविधि  बीच  में  कम  कर  दी  जाती  तो  मालिक  को  कुछ  उचित  प्रतिकर  मिल  सकेगा  ।  सरकार यह  भी

 जानती है  कि  इस  काम  से  काफी  आदमियों
 को

 रोजगार  मिलता  है
 ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  द्वारा  हम

 रोजगार को  प्रोत्साहन  ही  देना  चाहते हैं  ।  माल  ढोने  की  गाड़ियों  के  सम्बन्ध  में  व्यापक  दृष्टिकोण

 लिया गया  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  पर्याप्त  प्रतिकर  इरादी  की  बातें  वास्तविक  न  होकर  भावक  अधिक  हैं  ।

 श्री  श्रलगेशन  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खुशी  है  कि  सभी  ने  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  किया  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  की  बैठक  २९  PENG  के  ग्यारह  बजे  तक  के
 3  e—-a cals  तत  हुई  ।

 मूल  भ» स म्रंग्रेजी  म  ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  २८  १९४५६  ]

 पृष्ठ

 स्थगन  प्रस्ताव  ...  €€-४५०१

 सर्वेक्षण  Ho  कण०  TAT  To  नायर  ने  श्ववेन्द्र  में  केरल

 उच्च-न्यायालय  की  एक  बैंच  की  स्थापना  सम्बन्धी  आन्दोलन  के  बाद

 हुई  गिरफ्तारियों  ale  दोष  सिद्धियों  से  उत्पन्न  हुई  कथित  स्थिति  के

 बारे  में  जिस  स्थगन  प्रस्ताव  की  पूर्वसूचना  दी  थी  उपाध्यक्ष  महोदय

 ने  उसे  प्रस्तुत  करने  की  सम्मति  नहीं  दी  ।

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधायकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत किया

 चौसठवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  ०१

 विचाराधीन  विधेयक  ५०  १-३७

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 कि  मोटर-गाड़ी  )  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाए  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 २६  LENE  की

 मोटर-गाड़ी  विधेयक  पर  art  शौर  विचार  करना  शौर  उसे

 पारित  करना  पौर  स्त्रियों  और  लड़कियों  का  अनैतिक  पण्य  दमन

 विधायक  पर  विचार  किया  जाना  |

 ऋण
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